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 No  the  27th  April,  1966/7  Vaisakh  1888  (Saka)

 प्रश्नों  के  मौखिक  087.
 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पता  संख्या  ओष्ठ
 *S.  Q.  Nos  विषय  SuBJECT  PAGES

 1364  दिल्ली  में  नये  कालेज  New  Calleges  in  Delhi  e  ्  7393-95

 1366  इंडियन  आयल  कम्पनी  द्वारा  लिय  जाने
 e  of  Petrol  Charged  by

 सधा  7395-99
 वाले  तेल  के  दाम

 Oil  Company

 Scarcity  Conditions  in  Danda
 1  67  दण्डकारण्य  में  अभाव  की  स्थिति  karanya.  7399-7400

 368  पंजाब  में  किराये  की  इमारतों  में  Post  Offices  1 in  Rented
 Buildings

 STH  घर
 in.  Punjab  7400-01

 1369  Archaeological  Treasure  क  7401-03
 पुरातत्व

 1371  Ranking  Procedure  in  Adminis- प्रशासन  gare  आयोग  में  दर्जा
 trative  Reforms  Commission  a  7403-06

 निर्धारित  करने  की  प्रक्रिया

 1372  बर्मा से  स्वदेश  लौटे  लोग  Repatriates  from  Burma  a  चे  7406-69

 प्रश्नों  के  लिखित  FA</WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  |" ह ५  सख्या
 5.  Q.Nos

 Taj  Mahal  e  e  e  7409
 1365  ताज  महलਂ

 Rehabilitation  of  Families  of  Civi-
 1370  संघष  के  दौरान  lians  killed  in  Indo-

 Pakistan
 मारे  गय  असैनिक  व्यक्तियों  के चर  Hostilities  e  7499

 परिवारों  का  पुर्वा

 7410 1373  भारतीय  समद्र  विज्ञान  संस्था  Indian  Institute  of  Oceanography

 लोक  शिकायत  आयुक्त  Public  Grievances  Commissioner  7410 1374

 1375  सोमालीਂ  गणतन्त्र  तथा  भारत  की  Resemblance  between  Flags  of
 Somalia  Republic  and  the

 स्वतन्त्र  पार्टी  के  झंडों  में  Swatantra  Party  in  India  7411

 1376  पंजाब  के  तीन  प्रदेशों  में  अन्तरिम  Provisional  Governments  in  three

 सरकारें  regions  of  Punjab  7411

 1  If श्श्  7  शिक्षा  आयोग  का  प्रतिवेदन
 Edueation  Commission  Report  7411

 e
 1378  पंजाब

 का  पुनिंग ठन
 Reorganisation  of  Punjab  7412

 1379
 भारत-पाकिस्तान

 सीमा  सुरक्षा  दलों  Meeting  of  Indo-Pak.  Border  Se-

 कीं  बैठक
 curity  Teams  7412-13

 बन्ना

 *किसी  नाम  पर  अंकित  यह  (  1  चिन्ह  इस  बात  का  चौक है  कि  cat  को  सभा  में  उस

 सदस्य  ने  वास्तव  म  पूछा  था
 |

 *The  Sign  marked  above  the  name  of  a
 member

 findicates  that  the  question  was  actually
 asked  on  the  floor  of  the  House  by  that  Member,

 L.  S./  (i)



 प्रश्नों  के  लिखित  (  जारी )
 /WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  Cont?

 ता०  ६" हूँਂ  सख्या  ओष्ठ a

 विषय  PAGES 5.  Q.  Nos  SuBJECT

 est  Bengal  College  and  Univer
 1380  पश्चिम  बंगाल  कालेज  तथा

 sity  Teachers’  Association  7413
 चिद्योलंय  अध्यापक  संघ

 1381  पंजाब  में  राष्ट्रपति  का  बासन  Proposal  Re  President’s  Rule  in
 Punjab  7413

 करने के  में  प्रस्ताव

 erosene  Oil  Super-Tankers  for 1382  कलकत्ता  को  बन्दरगाह  में  मिटटी  का
 Calcutta  Port,  7413-14

 तेल  लाने  वाले  सुपर

 1383  कश्मीर  में  सागर  लोंगों  Infiltration  of  Armed
 Pakistanis

 in
 Kashmir  थ  7414

 की  घुसपैठ

 1384  छत्रपति  शिवाजी  मराठों  की  समाधि
 Samadhi  of  Chhat

 arpati
 Shivaji

 Maratha  7414-15

 1385  स्थलों  के  अध्यापकों  के  वे  Salary  of  School  Teaches  7415

 1386  दिल्लो  और  नाभा  जलों  में  आजीवन  Life  Convicts  in  Delhi  &  Nabha
 Jails  7416

 कारावास  वाले  यदि

 Billing  System  for  Telephones  7416
 1387  टेलीफोन  के  लिए  बिल  व्यवस्था

 Suspension  of  M:L.As.  from °
 Ma-

 1388  मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  से  विधान
 dhya  Pradesh  Assembly  7417

 सभा  के  सदस्यों  का  निलम्बन

 Assurances  given  to  fulfil  the  De-
 1389  श्रीमती  करतार  देवी  और  अन्य  mands  of  Shrimati  Kartar  Devi

 and  others  7417 व्यक्तियों  की
 मांगों

 को  पूरा  करने

 के  लियें  लिपे  गये  आश्वासन

 Scientific  Studies  .  7418
 1390  वैज्ञानिक  अध्ययन

 Re-writing  of  Indian  History  7418-19
 1391  भारत  के  इतिहास  का  फिर  से  लिखा

 जानों

 1392  मसूर  के  मराठी  क्षेत्रों  को  Demand  for  merger  of  Marathi-
 eaking  Areas  of

 Mysore
 with

 महाराष्ट्र  के  साथ  मिलाने  की  मांग  शु  harashtra  ,  7419

 1393  दिल्ली  अभिभावक  शिक्षक  परिषद  Protest  by  Delhi
 Parents-Teachers द्वारा  विरोध  ounci  7419-20

 खता ०  सख्या

 Q.  Nos

 4414  कि  नो  क  बेदखली  Eviction  of  Peasants  7420

 4415  अल्लाह  के  औद्योगिक  कम  चारी  Alwaye  Industrial  Workers  7420-21

 4416  उद्योगों  पर  बिजली  की  कटौती  का  Affect  of  Power  cut  on  industries  742)

 कुप्रभाव

 फिल्म  और  सका  कलाकार  Film  and  Circus  Artistes  7421-22 4417

 4418  Kum  2  Pillai  Committee  7422
 कुमारी  पिल्ले  समिति

 4419  जगार  के  Employment  among
 Agricultural खेतिहर  मजदूरों  में

 Labourers  7422
 अवसर

 7422-23 4420  उडीसा  में  इंजीनियरी  कालेज  Engineering  Colleges  in  Orissa

 (ii)



 गरदनों  के  लिखित  )  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 अता ०  हू *  सख्या  a
 U.  QO.  Nos  विषय  SUBJECT  Paces

 4421  सा  में  tag  डाक  सेवा  के  डाकघर  R.M.S.  Post  Offices  in  Orissa  e  7423

 4422  First  Indian  Computor  .  7423 प्रथम  भारतीय  संगणक

 423  Political  Sufferers  in  Maharashtra  7423-24 महाराष्ट्र  में  राजनीतिक  पोलित

 4424  मखने  डाकघर  तिरुवंण्णमर्ल
 Head  Post  Office

 Buiiding,  Tira vannamalai  च्  7424

 44  Workers in  Sugar  Factories  e  7424 चात  के  कार  बानों  के  कर्मचारी

 4426  Unauthorised  Sale  of  Cinema सिनेमा  के  टिकटों  की  अनधिकृत  बिक्री
 1cKets  e  7425

 4427  में  जाव-रासायनिक  पदार्थ  Biochemical  manufacturing  Insti-
 tute  in  Delhi  .  7425

 केमिकल )  तथा  करने  वाली

 संस्था

 Scaling  of  Hanuman  Peak  7425-26
 4428  हनुमान  चोटी  पर  चढ़ना

 Award  to  Teachers  के  7426 4429  अध्यापकों  को  पुरस्कार
 Oil  Deposits  in  Orissa  e  e  7426-27 4430  उडीसा में  तेल  के  निक्षेप

 Displaced  persons  in  Badmer  चि  7427 431  में  विस्थापित  व्यक्ति

 Relief  to  Persons  displaced  during 4432  भारत-पाकिस्तान  संघ  में  विस्थापित
 Indo-Pak.  Conflict  e  7427

 हुए  लागों  को  सहायता

 4433  त्रिवेन्द्रम  में  अप्रचलित  पाठ्य  पुर
 Obsolete  Text  Books  in  Trivan-

 drum  7427-28

 4434  सीमेन्टਂ  का  उत्पादन  Production  of  Cement  e  e  7428

 4435  afar  के  लिय  ada  मारी  Minimum  Wages  for  Labour  e  7428

 4436  विकलांग  और  अन्धे  व्यक्तियों  में  Unemployment  amongst  the  Crip-
 pled  and  the  Blind  7428-29

 4437  उत्तर  प्रदेश  डाकघर
 Post  Offices  in  U.P  थक  e  7429

 तार  और  THAT  राजस्व  की  बकाया  Outstanding  Telegraph  and  Tele-
 4438

 phone  Revenue  ह  7429
 sf

 Disconnection  of  Telephones  in
 4439  में  tanta  के  कतेक्शोतन  काट

 Delhi  .  7429-30
 देन

 तेल  वाटर  क्षमता  का  विस्तार  Expansion  of  Refining  Capacity  7430
 4449

 444]  aaa  भुगतान  1965  Litigation  Challenging  the  Pay- ment  of  Bonus  Act,  196  7430-31
 के  विरुद्ध  मुकदमे

 4442  स्वदेशी  अवरोधित  तेल  का  उत्पादन  Output  of  Indigenous  Crude  7431

 4443  विदेशों  में  भारत  के  विज्ञान  छात्र  Indian  Science  Scholars  Abroad  7431

 Wacec  of  Leather  Workers  e  7431-32 4444  बड़ा  श्रमिकों  की  मारी  yages

 7432 4445  रेडियो  सट  Radio  Sets  e  .

 4446  उत्तर  प्रदेश  में  डाक  और  ताय

 Quarters
 for  P.  &  T.  7432

 चोरियों  के  लिय  क्वाटर  in  U.P

 उत्तर  प्रथम  म  डाकघर  Post  Offices  in  U.  P  7432-33
 4447

 थ  के के



 प्रश्नों
 के

 लिखित
 )  /wRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 पता ०  ०  सख्या  पीठ थ U.  Q.  Nos  विषय  SuBJECT  PAeEs

 4448  समद्र  समवर्ती  समाज  तार  (  सब  में  र  Submarine  Co-  axial 1&ooh!l- ble  7433
 कौंसिल  केबल

 4449  कोरबा  उर्वरक
 Korba  Fertiliser  7483-34

 4450  खानों  में  दुर्घटनाएं
 Accidents  in ACCT  M  ines  a  e  7434-35

 44  Projects  on  Deodahar  River  in दंडकारण्य  में  देवदहारा  नदी  पर

 ड  7435
 परियोजनाएं  Dandakaranya

 Facilities  for  Teachers  in  U.P  7435 4452  उत्तर  में  शिक्षकों  लिये

 सुविधाएं

 4453
 Accidents  111  Coal  Mines  7436

 कोयला  खानों  में  दुर्घटना एं

 4454  राज्य-भूमि  सोमा  अधिनियम
 State  Land  Ceilings  Act  7436-37

 Exclusive  Schools  7437
 4455  अन्यापवर्जी  सकल

 क  श

 7437-38
 4456  मध्य  प्रदेश  में  पुरातत्वीय  स्थल

 Archaeological  sites  in
 amechye Pradesh

 4457  शिक्षा  सम्बन्धी  योजनाओं  का  विस्तार  Expansion  of  Educational  Schemes  7438

 4458  उड़ीसा  में  उच्च  न्यायालय  High  Court  Judges in  Orissa  7438

 ata

 4459
 Interim  relief  to  Municipal  Em-

 नगरपालिका  RA  चा  रियों  को  अन्तरिम  ployees  7439
 सहायता

 Murder  in  Patel  House  ty  7439

 4460  पटल  भवन  में  हत्या
 Nuclear  Research  Centre  at  Kuru-

 4461  कुरुक्षेत्र  विश्वविद्यालय  में  प्रमाण  kshetra  University  7440

 अन सध घान  केन्द्र

 4462
 Pay  of  Hindi  Teachers  in  Aided

 सहायता  प्राप्त  स्क  TH  हिन्दी  अध्या  Schools  7440
 *  पक  बेचने

 H.P.O.
 Building

 at
 Jeypor

 re
 (Ons: 4463  जयपुर  )

 में  मुख्य  डार्क घर  8a  7440-41
 को  इमारत

 Head  Post  Office,
 sal  वेव

 Dis-

 446  माप  कोरापुट  जिला  trict  क  7441

 4465  पंजाब  में  टे  लॉफोन  Telephones  171.0  Punjab  7441

 4466  गोदावरी  जिले  में  तेल
 Oil  in  Godavari  District  .  7442

 Allotment  of  shops  to
 446  बर्मा  स्वदेश  लौट  आने  ara  लोगों  from  Burma  7442

 को  दुकानों  का  दिया  जाना

 7442-45 446  रिहायशी  विश्वविद्यालय  Residential  Universities  e

 4469  a fears  बंगाल  विधान  सभा  से  Suspe 31-11 nsion  of  M.L.As.  from  West
 विधानਂ  के  सदस्यों  का  Bengal  Assembly  7443

 निलम्बन

 7443-44
 4470  बर्मा  से  स्वदेश  लौट  आनेਂ  वाले  लोगों

 Loans  to  repatriates  from  Burma

 को  ऋण

 Mizoland  e  थ  td  7444
 4471  मिजो  पहाड़ियां

 7444
 4472  कोचोन  निगम  को  र  tal  Formation  of  Cochin  Corporation



 के  लिखित  /WRITTEN  ANSWERS  TO.QUESTIONS-—  Contd

 मला ०  सख्या  Tks

 VU.  Q.Nos  विषव  उछटा  PAGES

 Offices
 under  Delhi 4473  दिल्ली  प्रशासन  के  अधीनस्थ  कार्यालय

 tion  .
 Administra-

 7445

 4474  उसको  का  दाम  तथा  बिक्री  Price  and  sale  of
 fertilizers

 7445

 4475  त्रिपुरा  के  नज
 राजद

 लोग  Tripr  a  tenus

 4476  केरल  में  गर-सरकारी  कालेजों  के  Pay  scale  of  Private
 College

 Tea-  7446

 अध्यापकों  के  वतन क्रम
 chers  in  Kerala

 4477  केरल  को  समस्याएं  Problems  Facing  Kerala  7446-47

 4478  आसान  में  तेल  कारखाना  Refinery  in
 Assam »

 7447

 4479  Eradication  of  Illiteracy  and  Com- निरक्षरता  को  at  करना  तथा
 pulsory  Primary  Education  7447

 प्राथमिक  दिक्षा  को  अ  निवास  बनाना

 Journals  Published  Under  C.S.ILR  7447-48 4480  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  aaa

 परिषद  के  अंतगर्त  प्रकाशित

 काय
 Auditoria  for

 Punjab  School
 s  and

 4481  पंजाब  के  स्कूलों  और  कालेजों  के  लिये
 Colleges  :  7448

 सभा  भवन  नियम  )

 4482  गण दया  शंकर  विद्यार्थी  पत्रकारिता  Ganesh  Shankar  Vidyarth
 atrakarit  ‘Vidyapeeth

 '
 7448-49

 विद्यापीठ

 4483
 Ex-Flt.  Lt.  R.L.C.  Sikka  7449

 भूतपूर्व  फ्लाइट  लेफ्टिनेंट  आर०

 एल०  सी ०  सिक्का

 4484  राज्यों  में  हिन्दी  माध्यम  वाले  कालेज  Hindi  Medium  College  in  States  7449-50

 4485  पेट्रोलियम  पादों  और  मिटटी  के  Regulation  of  Consumption  of
 Petroleum  Products  and  Kero-

 तेल  की  खपत  का  विनियमन  sene  Oil  7450

 4486  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  अध्यापकों  .  Pensions  of  aided  school  teachers  7450-51

 faq  Tala

 Return  of  Holdings  by  service 4487  निक  कर्मचारियो  की  सम्पत्ति  का
 Personnel  7451

 विवरण

 4488  अन्तरीय  विवाद  Inter-State  Disputes  7451

 7451-52 4489  पेटा-रसायन  निगम  Petro-Chemical  Corporation

 Rehabilitation  in 4490  थम्ब-जौ  रियो  क्षेत्र  wenal  JIALL  ALIVE  Chhamb-
 Jaurian  Area  (J.&  K  *  7452

 में  पुनर्वास  काय

 4491  बाईकाट  Walcott  e  7452-53

 1492  कोचीन  तेल  यावक  कारखाना  Cochin  Refinery  7453

 4493  faft  आदिवासियों  और  नेपालियों  Clash  between  Miri  Adivasis  and
 7453

 बीच  झगड़ा  Nepalese

 Retrenchment  of
 Worker

 in
 4494  कार्टेक्स  में  कर्मचारियों  की  छंटनी  Caltex  .  e  .  7454

 495  इम्फाल  के  साथ  दूर  संचार  तथा  Tele-Communications  and  Wirless
 Link  to  Imphal  7454-55

 बेतार  सम्बन्ध

 (४)



 लिखित  (ara
 )  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 गति  ५ ह ०  संख्या
 U  Q  INOS  ~~

 विषय
 Susyz  Pacss

 4496  आयल  इंडिया  रिंफाइन रिज  में  श्रमिक  Labour  Unions in  Oil  India
 Re- fineri 165  ह  7455

 संघ

 4497  Schools  Housed in  Tents  7455 म्बओं  चलने  वाले  सकल

 4498  7455-56 दिल्ली  में  स्कूलों  की  इमारत  school  Buildingsin  Delhi

 4499  दिल्ली  में  टलीफोनों  का  काटा  जाना  in Disconnection  of
 Telephones elhi  7456

 4560
 थ

 कानपुर  में  उर्वरक  रखाना
 Fertilizer  Factory  at  Kanpur  अ  7456-57

 4501  मिजो  विद्रोहियों  से  fasrd
 Clash  with  Mizo  Hostiles  7457

 4502  लानदांग  के  गांव  पर  आक्रमण
 Attack  on  Landang  Village  7458

 4504  गोविन्दपुरी  दिल्ली  Gobindpuri  Colony,  Delhi  7458

 4505  तिरुककड्यूर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज ज  Telephone  Exchange,  Tirukoitur  7458-59
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 Suicide  cases  in  India  7459 4507  भारत  में  आत्महत्याओं  की  घटन  यें

 in 4508  भि  अजन  सम्बन्धी  मापने  में  Supreme  Court  Judgement
 7459-60

 सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्णय
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 4509  बिक्री  कर  की  वसूली  Sales  Tax  Collections  7460
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 fa  यतन
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 4522  विश्वविद्यालय  दिक्षा  Uni  versity  Education Suu  7465

 4523  विज्ञान  स्नातकों  को  राष्ट्रीय  National  Scholarships  to
 इ  7465-66 वृत्तियां  Graduates  .
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनुदित  संस्करण )

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 27  1966/7  1888

 Wednesday,  April  27,  1966/Vaisakha  1888  (Saka)

 =

 लोक-सभा  बज  समस्त  ।

 The  Lok  Sabha  mei  at  Eleven  of  t  Glock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chat

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 दिल्ली में नये कालज मे  नय  कालज

 के  1364.  श्री  बागड़ी  थ्री  राम  सेवक  यादव

 श्री  किशन  पटनायक  श्री  घटिया  :

 Slo  राम  मनोहर  लोहिया  श्री  यश्पाल  far

 श्री  विश्वास  प्रसाद

 क्या  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के eu
 क्या

 इस  बात  को  ध्यान  रखते
 हुए

 कि
 बहुत

 से  विद्यार्थी  दिल्ली  कालेजों  में  प्रवेश

 पाना  चाहते  सरकार  का  विचार  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कालेजों  की  संख्या  बढ़ाने  का  है  ;

 यदि हां तो  faret  वर्ष  1966-67 में  कितने  नये  कालेज  खोलने  का  विचार  है  और

 उन  पर  कितनी  राशि  खर्चे  होने  की  संभवना है
 ?

 दिल्ली  के  लिए  अग्रिम दिक्षा  मंत्री  मु०  क०
 :  नही ं।

 सुविधाओं  के  वर्ग  (Working  Group  for  advance  Planning  of  facilities)  ने

 सिफारि या  की  है  कि  नये  arta  खोलन ेके  बजाय  दिल्ली  विश्वविद्यालय के  सम्बन्धित
 कालेजों

 में  मौजूदा  दाखिलों  की  संख्या  afas  दी
 जाए

 और  ag  भी  सिफारिश  की
 है  कि

 अधिक  रात्रि  कालेज

 द्रु  किए
 ब्यौरे  तेयार  किए  जा  रहे

 और
 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Shri  Bagri :  The  number  of  colleges  in  Delhi  is  more  when  compared  to:
 other  parts  of  country.  I  want  to  know  whether  the  Hon.

 Minister.
 has  thought

 over  the  question  of  providing  facilities  for  technical  education in  our
 colleges so  that  we  can  have  good  _  technicians?
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 Oral  Answers  April  27,  1966

 श्री  स०  ष्ह्  चागला  जी  हमने  माध्यमिक  स्तर  यर  स्कूल  में  विभिन्न  प्रकार  की  शिक्षा

 देने  के  लिये  योजनाएं
 बनाई  हें  |

 हम  नहीं  चाहते
 कि  सभी  लोग  कालेजों  aa  विश्वविद्यालयी  में

 जायें  AT  बेचारों
 की  संख्या  हम  उन्हें  तकनीकी  स्कूलों  और  जूनियर  कृषि  स्कूलों  में  भेजना

 चाहते  ह  ताकि वे  हाथ  से  करने  का  काम  सीख  सके  az  बाद  में
 जीविका

 उपस्थित  कर  सकें  ।  यह
 UR  बड़ी  समस्या है  और  इसे  हलਂ  करने  की  हम  कोशिश कर  रहे  है  ।

 Shri  Bagri :  Firstly  the  Admission  in  colleges  of  Delhi  is  very  difficult  and

 secondly  education  is  very  costly.  It  is  difficult  for  a  common  man  to  get  educa-
 tion.  I  want  to  know  whether  any  steps  are  being.  taken  for  opening  educia-
 tional  institutions  ‘in  far  flung  tribal  areas?

 शनी  स०  कठ  चावला  में  माननीय  सदस्य  को
 आश्वासनਂ  देता हूं

 कि  दिल्ली में किसी
 में

 किसी  भी  विद्यार्थी

 को  दाखिल से  वंचित  नहीं  किया  जायेगा  ।.
 कार्यकारी

 वर्ग  ने  यह  हिसाब  वत  मान  कॉलेजों

 में  अधिक
 संख्या  में  विद्यार्थी  दाख़िल  किये  जायेंगे  और  अधिक  संख्या  मैं  चालू  की

 जायेंगी
 ।

 ea  कोशिश  करेंगे  कि  हाई  स्कूल  परीक्षा  पास  करके  जो  विद्यार्थी  दाखिला
 लेना  चाहे  उन्हें  दाखिल

 कर  लिया  जाय े।

 Shri  Vishram  Prasad  :  The  hon.  Minister  is  perhaps  not  aware  that  a  large
 number  of  students  do  not  get  admission  in  colleges  in  Delhi  and  they  have
 to  go  to  Gaziabad  and  other  nearby  places  Kecping  this  in  view  how  many  more

 ‘colleges  would  be  opened  in  Delhi?  What  steps  are  being  taken  to  ope  more

 olleges  in  other  union  territories  ?

 Mr.  Speaker  :  This  question  relates  to  Deihi

 श्री  स०  क०  चागला :  प्रदान  के  पहले  भाग  से  में  सहमत  नहीं  हूं  ।  मेने  स्वयं  दाखिले  के  प्रश्न

 ध्यान  दिया  है  और  कहा  है  नि  i  दिल्ली  में  दाखिले  के  इच्छुक  सभी  विद्यार्थियों को  दाखिला  मिल

 जायेगा  |

 कालेज  खोलने  के  बारे  में  स्थिति
 इस  प्रकार है

 ।  इस  समस्या  का  समाधान  दो  प्रकार  से

 हो  सकता  एक  यही  नये
 कालेज  खोले  जायें

 और  दूसरे  किं  विंमान  कालिजों में  दाखिले  की

 सुविधाएं  बढ़ा  दी  नये  कालेज  खोलने  पर  खर्चे
 बहुत  होता

 है
 और  उसके  लिये  बहुत  से  अन्य

 सामान  की  भी
 आवश्यकता  होती  विज्ञान  के  अध्ययन  के

 लिये
 प्रयोगशालाओं

 की
 व्यवस्था  करनी

 पड़ती  है  ।
 इस

 लिये  नये  कालेज  खोलने  की  बजाय  हम  वर्त  मान  कालेजों  में  अधिक  विद्यार्थियों

 को  दाखिला देंगे  और  दो  पारियां  भी  की  जायेंगी  ।  हमने
 योजना

 बनाई  है  जिस  से  कम  से  कम  तीन

 के  faa  दिल्ली में
 विद्याथियों

 को  कालेजों  में  दाखिले  के  बारे  में  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 Shri  Yashpal  Singh :
 Those  who  pass  in  third  division  neither  get  admission

 nor  any  service.  Their  number is  very  large.  I  want  to  know  what  arrangements
 are  being  made  for  these  students.

 aft  मु०  ई  चागला  मुझे  बेकारी  की  समस्या  की  जानकारी  है  ।
 माननीय  सदस्य  जानते

 द
 कि  शिक्षा  मंत्री  इसका  समाधान  नहीं कर  सकते  ह

 Shrimati  Savitri  Nigam  :  The  technical  school  and  colleges  lack  adequate

 equipment
 and  staff.  May  I  know  as  to  what  steps  are  being  taken  to  remove  this

 deficiencies  ?
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 श्री  कठ  चागला  :  इसी  बात  को  ध्यान  शरर  हुए  हमने  नये  कालेज  नहीं  खोले है  ।  सें

 मानता  हूं  कि  नये  खोले गये  और  कुछ  कालेजों में  आवश्यक  सामान  नहीं  था  ।  उन्हें  बहुत  शीघ्रता

 से  बनाया  गया  था  क्योंकि  दिल्ली  में  विद्यार्थियो ंके  लिये  आवश्यकता  बहुत  थी  ।  इन  बातों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  हमने  यह  निर्णय  किया हैं

 Shri  Bade  :  Government  has  laid  down  certain  rules  for  granting  recognition
 to  new  colleges.  Under  these  rules  some  pre-conditions  about  building,  ‘library
 and  tcachers  are  to  be  fulfilled.  As  a  result  of  this  recognition  cannot  be  got.
 I  want  to  know  whether  these  rules  would  be  relaxed  ?

 थ्री  मठ  ष्ह्  चागला  :  A  नहीं  समझौता  fa  नियमों  में  ढील  करना  ठीक  होगा  ।  यह
 इस  आधार  पर  बनाये  गये  fe  कम  से  कम  दक्षता  रखी  जाये  ।  यदि  हम  नियमों में  ढील  कर

 दत  है  तो  इस  से  शिक्षा  स्तर में  गिरावट  जायेगी  इसी  बात  को  ध्यान  में  रात  हुए  हमने

 यह  ह  निकाला  है  फि  विमान  कालेजों  मे  ही  अधिक  संख्या  में  दाखिले  की  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जाये  |

 शो  यह  का  मेने  क्रुद्व  शिक्षा  मंत्री  डा०  श्रीमाली  को  अपनी  इन  कठिनाइयों

 के  में  ब्र ताया  फि  कालेजों के  बस्तियों से  दूर  स्थित  होन ेके  कारण  विद्यार्थियों  को  काफ़ी

 परेशानी  उठानी  पड़ती  है  और  उनका  TEV  समय  नष्ट  होता  AA  उनसे  अनुरोध  किया  था  कि

 प्रत्येक  विकसित  कालोनी में  कालेज  की  व्यवस्था  होनी  मंत्री  महोदय  ने  इस  विषय में  आवश्यक

 कार्यवाही  करने  का  आश्वासन  दिया  था
 ।  क्या  में  जान  सकता हूं  कि  भूतपूर्व  मंत्री  द्वारा  दिये  गये

 सुझाव  पर  आगे  क्या  विवार  किया  गया है
 ?

 श्री  अब  Wo  चागला  :  जी  अब  यथा  संभव  क्षेत्रीय  आधार  फर  कालेजो ंमें  विद्याथियों  को

 दाखिला  दिया  जाता  हम  यहं  प्रयत्न  करते  हें  कि  किसी  क्षेत्र  के  कालेज  में  अधिक  से  अधिक  उसी

 क्षेत्र  के  विद्याथियों  को  दाखिला  मिले  ।  अब  अधिकांश  विद्यार्थियों  को  दूर  स्थित  कालेजों  में  नहीं

 जाना  पड़ता  है  ।

 Price  of  Petrol  charged  by  Indian  Oil  Company

 *1366.  Shri  M.  L.  Dwivedi  :  Shri  Subodh  Hansda  :

 Shri  B.  C.  Borooah  :  Shri  S.  C.  Samanta  :

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :

 Willthe  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  reasons  for  which  the  price  previously  being  charged  by  Petrol  pumps
 of  the  Indian  Oil  Company  which  was  one  paisa  less  per  litre  as  compared  to

 other  petrol  pumps  in  Delhi,  has  now  been  increased ;

 (b)  the  reasons  for  which  the  consumers  are  not  benefited  by  the  reduction

 in  the  prices  made  by  the  Oil  Companies;  and

 (८)  whether  the  same  amount  of  expenditure  as  on  imported  oil  is  incurred

 on  the  Indian  Oil  which  is  drilled  and  transported  within  the  country;  and

 d)  if  not,  the  reasons  for  which  the  price  of  the  Indian  Oil  has  also  been

 equated  with  that  of  the  imported  Oil?

 पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्री
 :  से

 क é  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता है  ।
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 विवरण

 (#)  20  1965 से  पहले  इण्डियन  आयल  कम्पनी के  पेट्रोल  पम्पों  और  दूसरी  तेल
 कम्पनियों

 के  पेट्रॉल  पम्पों
 के

 दामों
 में

 भिन्नता  का  कारण  निकटतम  पसे  तक  मूल्य  का  पूर्णा कन

 (rounding  off)  करना  ।  ag  भिन्नता  उक्त  तारीख  से  aaa  गई  क्योंकि
 उत्पादन-कर  में  वृद्धि  से

 इण्डियन  आयल  कम्पनी
 के

 विक्रय  मुल्य  को  निकटतम
 पसे

 तक  पूर्णा कन
 करने  के  बाद  दूसरी  तेल  कम्पनियों  के  दाम  के  बराबर  हो  गया  |

 तेल  कम्पनियों  द्वारा  दामों में  की  गद  कटौतियों  (  reductions  )  को  आय  बढ़ाने
 की  पद्धति के  तौर  पर  अतिरिक्त  शुल्कों  द्वारा  सामान्य  राजस्व  में  ले  लिया  जाता  इसके  अलावा

 समय  समय
 पर  प्राप्त  हुई  बचत  उपभोक्ताओं के  लिये  अन्तिम  मूल्यो ंमें  ठीक  तरह  नहीं  दिखाई

 जा  सकती  ।

 भारत
 में

 कच्चे  तेलਂ  के  उत्पादन  की  लागत  मध्य  पुर्व के
 उत्पादन  की  लागत  के  मुकाबले

 में  अधिक है  ।

 सरकार  और  उत्पादकों
 के

 बीच  हुए  किसी  करार
 के

 अंतगर्त  मूल्य  निर्धारण  के  लिए
 विभिन्न  आधार  युक्त  वाले  मामलों  को  1-2-196  6  से  देशीय  कच्च  तेल  के  उत्पादकों  को

 वहू  मूल्य  प्राप्त  जो  उतारने  की  लागत  (landed  cost  कर  यदि  कोई

 को  शामिल नਂ  करते  से  कम न  हो  मध्य  पूरे  से  आयातित  समान  कच्चे  तेल  के  पूर्ण

 द्जंदादा  जहाज  पर  दामों
 के

 आधार  पर  इस  उतारने  की  लागत  का  आंगन  किया  जाता  उक्त

 तारीख से  आयातित  कच्चे  तेल  पर  संरक्षण  शुल्क  (protective  duty)  लगाया  गया है  ताकि

 उपर्युक्त  पद्धति
 के  अनुसार  उपभोक्ता

 के
 अन्तिम  मृत्य  को  देशीय  कच्चे  तेल  के  मूल्य के  लगभग  बराबर

 हो  जाए  ।

 Shri  M.  L.  Dwivedi  :  On  what  basis  the  foreign  oil  companies  have  reduced
 their  prices  and  on  what  basis  have  we  fixed  the  price  of  the  indigenous  oil  and

 what  are  the  reasons  for  difference  in  prices  between  the  two?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals

 {Shri  Iqbal  Singh)  :  There  15  no  difference.  The  price  is  charged  on  the  basis
 of  landed  cost  at  Kandla.  The  former  foreign  oi]  companies  charged  on  the  basis

 of  nearest  paisa.  Before  August  the  Indian  Oil  Company  did  not  charge  price
 on  the  basis  of  nearest  paisa  and  therefore  they  were  charging  less  but  after  20111

 August,  1965  that  disparity  has  been  done  away  with  as  due  to  the  increase  in

 excise  duty  the  selling  price  of  Indian  Oil  Company  is  being  rounded  of  to  the

 nearest  paisa.

 Shri  M.  L.  Dwivedi  :  Is  it  a  fact  that  the  foreign  oil  companies  have  reduced

 or  stopped  the  supplies  of  diesel  oil  mobil  oil,  and  other  products  to  the  pumps
 of  Indian  Oil  Companies  because  the  prices  of  products  of  foreign  oil  companies
 have  been  reduced  and  ifso,  what  is  the  difficulty  in  compelling  them  to  maintain

 supplies  as  before?

 Shri  Iqbal  Singh  :  Supplies  have  neither  been  reduced  nor  increased.  In

 fact  the  foreign  oil  companies  do  not  want  to  extend  their  areas  ofsupply.  At  the

 most  they  can  extend  it  up  to  Bombay  and  Visakhapatnam  but  I.0.C,  is  distri-

 buting  oil  all  over  India  by  installing  new  pumps,  establishing  new  stations,

 opening  new  depots  and  appointing  dealers.

 श्री  प्र०  do
 क्या  यह  सच  है  कि

 देशी  पेट्रोलियम  उत्पादों
 के  मूल्य  अशोधित  तेल  के  निकालने

 की  लागत
 के

 आधार  पर  निर्धारित  करने
 के  बजाय  उसके

 बढ़ा  गये  मूल्य के  आधार  पर
 निर्धारित
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 किये  जाते  और  यदि  दाँतो  सरकार  वि  देशी  तेल  कम्पनियों  को  इण्डियन  आयल  कम्पनी  के  साथ

 के  लिये  बाध्य  करने  के  बजाय  उन्हें  अधिक  मूल्य  पर  दशी  उत्पाद  बेचने  की  अनुमति

 क्यों  देती  है  ?

 थनी  अलगेसन  :  हमारा  तेल  उद्योग  देश  में  उत्पादित  अवरोधित  तेल  की  अपेक्षा  आयातित

 अशोधित  तेल  पर  अधिक  निसार  था  ।  हमें  अघोषित  आयातित तल  में  अधिक  दर  पर  बट्टा  मिलता

 अशोधित  तेल  परं  अधिक  मिलने  के  कारण  देश  में  उत्पादित  अशोधित  तेल  के  मूल्य  हम

 आयातित  अवरोधित  तल  के  मृत्य  के  बराबर  निर्धारित  करते  यही  कारण  कि  देश  में  उत्पादित

 अशोधित  तेल के  मूल्य कम  इस  वर्ष  जनवरी  के  अन्त  तक  हम  यही  नीति  अपनाते  रहे  ।  पहली

 फरवरी  से  हमने  अशोधित  तेल  के  मूल्य  इस  प्रकार  निर्धारित  किये  जिससे  देश  में  अशोधित  तेल  के

 उत्पादन  को  सहायता  मिल  सके  और  बिना
 काटे  हुए  मूल्य  के  आध।र  १९  निर्धारित  किये

 गये  उसमें  बीमा  आदि  भी  शामिल कर
 दिया  ।  इसीलिये  देश  में  उत्पादित  अशोधित

 तेल
 के

 लिये  हमें  अधिक  मूल्य  देना  पड़ता  हूं  ।

 श्री  रंगा  :  इसीलिये  उपभोक्ताओं  को  अधिक  मूल्य  देना  पड़ता है
 ।

 श्री  अलं गे सन  :  नहीं  ।  उपभोक्ता  मूल्य  नहीं  बढ़े  हे  ।

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  May  1  know  whether  Government  propose  to

 appoint  a  Commission  on  the  basis  of  Damle  Commission  to  go  into  the  affairs

 of  these  foreign  oil  companies  with  a  view  to  give  benefit  of  reduction  in  price
 of  oil  to  the  consumers?

 Shri  Iqbal  Singh  :  After  Damle  Cominission  Taluqdar  Committee  and
 working  group  went  into  the  affairs  of  these  foreign  oil  companies  and  their
 recommendations  have  been  accepted.  The  entire  new  policy  in  this  regard
 are  based  on  their  recommendations.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  There  is  a  big  difference  between  a  commission
 and  a  committee.  I  want  to  know  whether  Government  propose  to  appoint  a

 Commission  on  the  basis  of  Damle  Commission  to  go  into  the  cost  of  production,
 General  administration  and  retrenchment  etc.  of  foreign  oil  companies  in  order  to
 reduce  the  prices  of  oil.

 at  भल गे सन  मामले  आयोग  की  सभी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई  थीं  और  वे  अभी  हाल
 we  लागू  थी  ।  बाद  में  हमने  एक  अन्य  समिति  नियुक्त  की  जिसने  इस  प्रदान  पर  विचार  किया  ।

 उस  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  खर्चा  काटकर  कम्पनियों  को  लाभ  दिया  जाना  चाहिए  |

 हमने  उसकी  सिफ।रिशों
 के  अनुसार  ही  अब  तेल  उत्पादों के  मूल्य  निर्धारित  किये हे

 श्री  स०  do  सामन्त  :
 देश  में

 उत्पादित  अशोधित तेल  का  अधिकतम  मूल्य  कया हैं  तथा  आयातित

 अघोषित  तल  का  भाड़े  को  मिलाकर  भारत  में  कितना  मूल्य  मूल्यों
 के  व्यान  अन्तर  को

 समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 शी  अल गें सन  :  यह  प्रदान  पेचीदा है  शायद  माननीय  सदस्य  का  मतलब  इस  से  है  कि  हम

 देश  में
 उत्पादित  अशोधित  कच्चे  तेल  का  कितना  मृत्य  देते  जनवरी के  अन्त  तक  हम  देश  में

 उत्पादित  अशोधित  तेल  का  मूल्य  काट  कर  आयातित  तेल  के  मूल्य के  बराबर  निर्धारित

 करते  थे  ।  किन्तु  अब  हम  काटे  बिना ही  मूल्य  निर्धारित  करते  अब  हमें  देश  में  उत्पादित

 अन्लोधित्त
 के

 थोड़े  अधिक  मूल्य  देने  पड़ते  हें  और  अन्तर  को  संरक्षण
 शुल्क

 दारा
 पुरा  किया

 जाबा है  ।
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 Shri-Buta  Singh  :  The  management  of  the  private  oil  companies  arc  of  the
 view  that  they  can  reduce  the  price  of  oil  to  a  large  extent  provided  Government

 ment’s  reaction  thereto ?

 of  India  give  up  their  stringent  attitude  towards  them.  I  want  to  know  Govern-

 Shri  Iqbal  Singh  :  There  is  no,  question  of  stringent  attitude.  We  are  very
 much  liberal  to  them.

 aft  मानसिंह  प०  पटेल  :  क्या  इस  बात की  व्यवस्था  की  गई  है  कि  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  के

 मूल्य  घटाने  से  मोबिल  तल  की  कमी  az

 श्री  इकबाल  fag:  हमारे  पास  काफी  मात्रा  में  मोबिल  तेल  इसकी  कमी  नहीं  हो  सकती

 कमी  केवल  ईंधन  तल  की  है  ।

 श्री  रंगा  :  क्या यह
 सच  है  कि  बम्बई  के  लोगों  ने  शिकायत  की  है  कि  वहां  पर  मिट्टी  का  तेल

 आदि  कई  किस्म के  तेलों  की  कमी है  और  स्थानीय  कम्पनियों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  da  बेचने की

 अनुमति  नहों  है  जिससे  बम्बई में  कई  दिनों तक  लम्बी  लाइनें  लगी  रहीं ?

 श्री  अलं गे सन  :  यह  सच  है  कि  स्वतंत्र  पार्टी  के  दो  सदस्यों से  एक  तार  और  एक  पत्र  मिला

 था ।  में  इसका  उत्तरदे  चुका  उन्हें  तथ्यों  की  पूरी  जानकारी  नहीं  हम  महराष्ट्र  को

 सबसे  अधिक  मिट्टी  क  तेल  दे  रहे  है  ।  इसके  बाबजूद  भी  वहां  दुकानों  पर  लम्बी  लाइने  थी  ।-

 हमने  सम्बन्धित  मंत्री  aa  सचिव से  इस  सम्बन्ध में  बातचीत  करने के  लिये  अपना  एकਂ  अधिकारी

 वहाँ  भजा  था  और  उन्हें  बताया  कि  केन्द्र  ने  बम्बई  को  निर्धारित  कोटे  के  अनुसार  मिट्टी  का  तेल

 दे  दिया  वहां  पर्याप्त  मात्रा  में  मिट्टी  का  तेल  हमारे  अधिकारी
 ने  उन्हें  बताया  कि  वहां

 पर  प्रति  परिवार  पांच  लिटर  मिट्टी  का  तेल  दिया  जा  रहा  जब  कि  बम्बई के  लिये  इतना  अधिक

 तेल  दिया  गधा  था  करती  परिवार  10  लिटर  तल  दिया  जा  सकता  थो  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  सरकार  को  पता है  कि  मद्रास  में  मिट्टी के  तेलਂ  तथा  बसों

 तथा  लारियों में  प्रयोग  किये  जाने  वाल  डीजल  तेल  की  अत्यन्त  कमी है  और  इसका  कारण  तेल

 कम्पनियों  की  गलत  वितरण  व्यवस्था  है  ?  क्या  मंत्री  महोदय  ने  इस  सम्बन्ध में  कोई  पूछ  ताछ  की

 और  यदि  at,  तो  सरकार  नहीं  अधिक  तेल  भेजने के  लिये  क्या  कायंवाही  करेगी ?

 श्री  श्रलगेसन  :  हमें  प्राप्त  जानकारी के  अनुसार  वहां  मिट्टी के  तेल  की  कोई  कमी  नहों हैं
 ।:

 मद्रास  में  विशेषरूप  से  दक्षिण  के  जिलों  केवल  हाई  स्पीड  डीजल  तल  की  कमी  हैं  और  हम  वहां

 अतिरिक्त  तेल  भेजने  की  व्यवस्था  कराने  ह्

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया है  कि  महाराष्ट्र  कों  इतना  अधिक  मिट्टी  का  तल

 fear  गया है  कि  आवश्यकता  पड़ने  पर प्रति  परिवार  10  लिटर  तेल  दिया  जा  सकता  et  पश्चिम

 बंगाल  की  इस  मांग को  पूरा  कयों  नहीं  किया  जा  रहा  कि  वहां पर  प्रति  व्यक्ति  '
 5  लिटर

 के

 मिट्टी  के  तेल के  राशन  को  बढ़ाया  जब  कि  महाराष्ट्र  में  प्रति  परिवार  10  लिटर  तेल
 दिया

 जा  सकता  इस  भद  भाव  के  क्या  कारण

 श्री  अलगे सन  :  हमने  राज्यवार  मिट्टी के  तेल  का  कोटा  निर्धारित  किया है  और
 उसी  के  अनुसार

 प्रत्येक  को  तेल  दिया  जाता  है  ।  यह  कोटा  पिछली  खपत  के  आधार  पर  निर्धारित  किया

 है  ।

 श्री  यामदा  रेड्डी  कलकत्ता  और  महाराष्ट्र  में  इतना  अन्तर  क्यों है
 ?

 श्री  अलगे सन
 :

 में  समझता  हुं  कि  अधिक  अन्तर  नहीं  वास्तव में  हमें  बताया  गया  हैं
 wear

 बंगाल  सरकार  ने  जिन  नये  व्यापारियों  को  नये  लाइसेंस  दिये  हैं  उन्होंने  अपना  माल  नहीं  लिया

 नेम  कल  बंगाल के  मुख्य  मंत्री  को  तार  भेजा  दिया है  कि  जब  तक
 व्यापारी

 माल  सें
 तब  तक  तेल  कम्पनियों

 के  एजेन्टों  को  अपने  कार्डो
 से

 तेल  बेचने  की  अनुमति  दी  जाये  ।..

 7398



 7  1888  मौखिक  उत्तर

 थी  wo  ato  दीवारों  :  बिहार में  तेल  के  सम्बन्ध में  क्या  स्थिति  बिहार  की  मांग  कितनी

 है  और  उसका  कितना  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पूरा  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  gent  सिह  यह  विस्तृत  प्रदान  इसके  लिये  समय  चाहिए  ।

 म्
 श्री  अलगे सन  :  बिहार  का  मासिक  कोटा  12,500  टन  है  |  हम  बिहार को  तेल  दे  रहे

 ट  ।

 डा०  रोनेन  सेन  :  मंत्री  महोदय ने  कहा  है  कि  देश  में  मिट्टी के  तेल  की  कमी  नहीं  किन्तु

 कया  मंत्री  महोदय  को  पता हैं  कि  गलत  वितरण  व्यवस्था  के  कारण  गांवों में  मिट्टी के  तेल  के

 छोटे  टिन  नहीं  मिल  रह  है  क्योंकि  जो  कम्पनियां  ये  टिनਂ  बनाती  वे  बन्द  होने  जा  रही  हैं
 और  उन्होंने  अपना  काम  बन्द  कर  दिया  यदि  तो  इस  बात  के  लिये  सरकार  कया  कार्यवाही

 कर  रही है  कि  इन  feat  का  निर्माण  किया  जाये  और  इन्हें  सुदूर  गांवों  में  उपलब्ध  कराया  जाये  ?

 श्री  अलगे सन :  हम  आन्तरिक  उत्पादन  आयात  से  मिट्टी  के  तेल  की  समूची  मांग  को

 पूरा  कर  रहे  हें  इसलिय  दश  के  किसी  भाग  में  कोई  कमी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यदि  उचित  वितरण

 व्यवस्था  तो  सुदूर  गांवो ंमें  भी  कमी  नहीं  होगी  ।  हम  राज्य  सरकारों  से  कह  रहे  है  कि  वे
 अपनी

 a.
 वितरण  व्यवस्था  ठीक  में  समझता  हूं  कि  केवल  feats  कारण  वितरण  पर  कोई  प्रभाव

 नहीं  पड़ना  चूंकि  टिनों  के  निर्माण  में  विदेशी  am  की  आवश्यकता  होती  इसलिये

 हमने  निर्माताओं से  कहा है  कि  चार  गलन
 के

 टिन
 कम  बनाये

 जाये  ।  इनका  कम
 निर्माण  होने से

 निर्माताओं  को  कारखाने  बन्द  करने  पड़े  ।  फिर  भी  हम  इस  प्रदान  पर  विचार  कर  रहे  हें  और  हमारा

 विचार
 इंडियन  आयल  कम्पनी  को  सलाह  देने  का  है  कि  वह  एक-दो  कारखानों  को  अपने  हाथ

 में

 दण्डकारण्य  में  अभाव  की  स्थिति

 *1367.  श्रीमद्  लिमये  :  क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  क्या  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  अत्याधिक  अभाव  की  स्थिति  बनी  हुई है  ;  और

 _
 यदि  तो  इस  दिशा

 में
 राज्य  केन्द्रीय  सरकार

 ने  सहायता के
 लिये  क्या  काय

 कप

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  ato  wo  :  पछले

 कृषि  वर्ष  के  दौरान  बस्तर  जिले  की  अधिकार  तहसीलों में
 वर्षा  न  होने  से  फसलों  की  बहुत  हानि

 हुई  है
 ।  qa  कोरापुट  जिले  में  भी  वर्षा  न  होने  का  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 (a)  इन  क्षेत्रों  राज्य  सरकारों  द्वारा  एक  बड़ी  संख्या में  सहायता  wae  आरंभ  कर  दिये  गय

 2  दण्डकारण्य  परियोजना  प्रशासन  द्वारा  बसाये  गये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  खण्डों  में  लोक

 निर्माण  के  कार्यक्रम
 में

 प्रगति  कर
 दी

 गई  है  जिससे  उन  क्षत्रों
 के

 विस्थापित  व्यक्तियों और
 वासियों  को  रोजगार  पर  लगाया  जायेगा ।

 खाद्य  सामग्री  देन ेके  लिये  राज्य  सरकारी  तथा  दण्डकारण्य  परियोजना  प्रशासन  द्वारा  उचित

 मूल्य  की  दुकानें  खोल दी  गई  अपाहिज  तथा  वृद्धों  को  निःशुल्क  खाद्य  सामग्री  कने  बच्चों
 और  गर्भवती  तथा  जिन  स्त्रियों

 के
 बच्चे  हुये  हों  उन्हें  पाउडर  दूध  वितरण  की  व्यवस्था  भी

 दी  गई  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  This  question  relates  tofood  situation  and  the  Minister
 of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and  Cooperation  is  not  here.
 Therefore  how  can  all  the  questions  be  answered?
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 श्री  हाजी  :  यदि  प्रदान  खाद्य  मंत्री से  gat  गया  तो  उन्हीं  को  उत्तर  देना  चाहिए  |

 दूसरे  मंत्री  अनुपूरक  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं द  सकेंगे  i

 Mr.  Speaker.  :  I  will  put  it  up  in  next  two  or  three  days.

 Shri  Madhu  Limaye  :  Then  the  question  of  priority  will  arise.

 Mr.  Speaker  :  It  will  be  given  priority.

 पजाब  a  fara  की  इमारतों  डाक  घर

 *1368.  श्री  दलजीत  सिह  .:  व्या  संचार  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  राज्य में  इस  समय  कितने  डाकघर  किराये  की  इमारतों में  काम  कर  रहे  हे ं;
 और

 (wa
 \  सरकार  ने  1965  में  इनਂ  डाकघरों  के  लिय  कितना  किराया  दिया  था  ?

 संचार  विभाग  में  संसदीय  सचिव
 भानु

 6851

 3,20,374  रुपय े।

 श्री  दलजीत  सिंह  :  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  dara में  डाकघरों  की  कितनी  इमारतें

 बनाई  गई  और  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  इमारतें  बनाने  का  कार्यक्रम है  ?

 संसद-कार्य  विभाग  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  अधिकांश  इमारतें

 पटियाला  तथा  चंडीगढ़  में  बच  wig  32  डाकखानों  की  इमारतें  बनाने  की  मंजूरी

 दी  गई  है  ।  इनके  fot  32  स्थानों  पर  भूमि  अजित  की  है  या  की  जा  रही है  ।  क्योंकि

 आवश्यकता  के  अनुसार  इमारतें  बनाई  जाती ह  अतः  चौथी  पंचवर्षीय
 योजना

 के  आकड़े  देना

 संभव  नहीं

 थी  श्यामलाल  सर्राफ  :  क्या  डाकखानो ंके  अधिकारियों  को  हिदायतें  दी  गई  हें  कि  यदि  नये

 विकसित  क्षेत्रो ंमें  डाकखाना  खोलने  की  मांग.की  जाती  है  तो  वहां  पर  Faye  क्वार्टर  देने  को

 कहा  और  यदि  तो  क्या  नई  बस्तियो ंमें  डाकखाने  खोलन ेके  लिये  डाकघर  अधिकारियों

 को  कहा  जायेगा  ?

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  रहने ने  लिये  मकानों  की  बहुत  बड़ी  समस्या है
 ।.

 जहां  संभव  है

 aq  राज्य  सरकारो ंसे  इसकी  व्यवस्था  करवाते  हैं  ।  किराय ेके
 मकान  मिलना  असंभव

 है
 ।

 हमें  देना  ही  पड़ता है  |

 मा
 श्री  तिजिया  ।  क्या  किराये  की  इमारतों में  डाकघर  लाभदायक  पाया  गय  और

 तो  क्या  इनके  लिये  विभागीय  इमारतों  की  व्यवस्था
 की  कोई  योजना है  ?

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  किराये  की  इमारतें  लाभप्रद  नहीं  होती  किन्तु  एकदम  विभागीय

 इमारतों  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकती है  क्योंकि  बहुत  धन  की  आवश्यकता  होती है  |

 श्री  म०  रं०  कृष्ण  :  क्या  सरकार  आदिम  जातीय  अथवा  अन्य  क्षेत्रों  जहां  गरीब  लोग

 रहते  डाकखाना  खोलने  के  लिये  इस  बात  पर  जोर  देती
 है

 कि  उन  क्षेत्रों
 के  लोग  इमारत  की

 व्यवस्थ  करें  ?

 श्री  जगन्नाथ  राव  ४  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  जहां  हम  आवश्यकता  समझते  डाकखाने

 खोलते  च्  ।
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 Shri  Gulshan  :  How  many  post  offices  are  located  in  Government  buildings
 in  Bhatinda  district?

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  यह  जानकारी  मुख्य  प्रदान
 में

 दी  गई  है
 ।

 श्री  दाजी  :  यह  टीक  हैकि  विभाग के
 लिये  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 के  विस्तारपूर्वक  आंकड़े

 बताना  असंभव है  किन्तु  कितनी  इमारतें  बनाने  का  विचार है
 और  इस  कार्य  के  लिये

 योजना  आयोग से  कितनी  रकम  मांगी  गई  है  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  मंत्री  सत्यनारायण  :  योजना  आयोग  ने  हमारे  द्वारा  मांगी

 गई  रकम  में  कठौती  कर  दी  हैं  ।  हमें  मांगी गई  रकम के  .15  प्रतिशत से  अधिक  रकम  नहीं

 मिलेगी  ।

 श्री  हाजी :  कितनी  रकम  मांगी  थी  ?

 श्री  सत्यनारायण  fag:  115  करोड़  रुपये  |

 पुरातत्वीय  संग्रह

 *
 1369.  श्री  प्र०  र०

 चक्रवर्ती
 :  कया  farert  मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिया है  कि  भारत  का  पुरातत्वीय  संग्रह  बराबर

 कम  होता  जा  रहा  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इसे  रोकने के  उद्देश्य से  एक  विधान  बनाने  का  जिसके  अंतगर्त

 पुरातन  वस्तुओं  के  सभी  गेर-सरकारी  स्वामियों  को  उन्हें  घोषित  करना  आवश्यक  होगा  ;

 क्या  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने के  लिये  कि  मृत्य वान  पुरातन  वस्तुएं  विदेशी  खरीदारों

 के  लिये  काय  करने  वाले  व्यापारियों  की  आपत्तिजनक  कार्यवाही  के  जरिये  विदेशी  संग्रहालयों में
 न  सरकार ने  कोई  कारगर  फार्मूला  बनाया  है  ;

 और

 क्या  यह  सच  है  कि  केवल  पत्थरों  का  निर्यात  करने  के  लिये  लाइसंस  प्रान्त  फर्मों  ने  पत्थ रों
 में  छुपाकर  बहुमूल्य  मूर्तियों  का  निर्यात  किया

 है
 ?

 शिक्षा  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  भक्त  दर्शन  )  :

 (@)  प्रस्ताव  विचाराधीन  है
 ।

 लाइसेंस  के  अन्तर्गत  आई  हूुई  वस्तुओं  को  छोड  पुरातन  वस्तु
 1947  सभी  पुरातन  वस्तुओं  के  निर्यात  को  निषेध  करता है  ।

 निर्यात  लाइसेंस  वेवल  ऐसी  पुरातन  वस्तुओं  के  लिए  जारी  किए  जाते  जिन्हें  राष्ट्रीय  हित  को

 हानि  पहुंचाएं  बिना  निर्यात  क्रिया  जा  सकता है
 |

 इस  मंत्रालय  की  जानकारी में  अभी  तक  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  आया है

 श्री  प्र०  चक्रवर्ती  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हमारे  बहुमूल्य  संसाधनों  का

 हास  हो  रहा  क्या  पुरातत्वीय  वस्तुओं के
 निर्यात  को  रोकने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  संस्था  बनाने

 की  सरकार  की  कोई  योजना है  ?

 cfa  ा ाम्वटन  fe श्री  भक्त  निर्यात  लाइसेंस  देने से  1.0  के  | च  भाग  के  महा  निदेशक  अच्छी  तरह
 जांच  पडताल  करके  अपनी  सिफारिश  करते  ह  और  उसके  बाद  ही  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  ।
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 श्री  प्री
 चक्रवर्ती

 :  FAT  सरकार  ने  इस  बात की  ओर  ध्यान  दिया  है  कि  faa  भवन  में

 महात्मा
 गाँधी  मर ेथे  वह  आने  वाली  पीढ़ियों  के  लिये  एक  एतिहासिक  महत्व  की  बात  और

 यदि  तो उस  भवन  को  अजित  करके  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  बनाने के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्री  भक्त  दर्शन  :  यह  मामला  कई  बार  सभा  में  उठाया जा  चुका  है  मेंने  इस  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री

 से  बातचीत  की  थी  किन्तु  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  |

 श्री  नरेदर  सिह  मही  डा  :  गुजरात  में  लोयला  नामक  स्थान  में  खुदाई  में  मोहनजोदड़ो  युग  की  कई

 बहुमूल्य  वस्तुएं
 मिली

 हे
 ।  वे  बड़ौदा  तथा  अन्य  संग्रहालयों  मे ंबेकार  पड़ी  क्या  सरकार  का  इनके

 लिपे  कोई  संग्रहालय  बनाने  का  विचार  जिस  में  बहुमूल्य पत्थर  भी  रख  जायेंगे  ?

 श्री  भक्त  दर्शन  :  हम  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  सहायता  कर  रहे  ह  ।  जहां  तक

 नया  संग्रहालय  स्थापित  करने  का  सम्बन्ध  चौथी  पंचवर्षीय  योजन  में  प्रस्तावों  में  भारी

 कटौती  की  गई  है  ।

 जो  नाथ  पाई :
 क्या  प्रधान  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  प्राचीन  स्मारकों  से

 पुरातत्वीय
 अवधेश  की

 बड़े  माने  पर  चोरी  होती  है  और  ये
 स्थान  सुरक्षित  कहे  जाने  पर  भी  इनमें  चोरी  की  काफी

 गुंजाइश
 क्यों  कि  यह  एक  गंभीर  अपराध  हातिम  जानना  चाहता  हुं  कि  किसी  व्यक्ति  के  इनਂ  वस्तुओं  को  चोरी

 करते  हुए  पकड़े  जाने  पर  उसे  कानून  के  अंतगर्त  कोई  कड़ा  दण्ड  दिया  जा  सकता  ?

 श्री  भवत  दर्शन :  पुरातन  वस्तु
 निर्यात

 )  1947  में  darters  किया  जा  रहा

 यह  विधेयक  सभा  के
 सामने

 विचार  के  लिये  पड़ा  है  ।  अन्य  महत्वपूर्ण  संसदीय  कार्यों
 के

 कारण  हम

 इस  पर  विवार  नहीं  कर  पाय  हम  इसको  शीघ्र  पारित  कराने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 श्री  ताथ  पाई  :  मेरा  प्रदान  निर्यात के  बारे  में  नहीं  अपितु देश  के  अन्दर होने  वाली  चोरी से  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  कड़ा  दण्ड  दिया  जाता  है
 ?

 श्री  भक्त  दर्शन  नहीं  कह  सकता |

 Shrimati  Jayaben  Shah  :  There  is  no  arrangement  for  the  maintainance

 of  protected  monuments  There  is  a  best  piece  of  such  monuments  in  Modera

 (Gujarat)  Its  condition  has  become  worst  May  I  know  whether  Government
 have  taken  any  special  steps  to  protect  the  important  monuments  on  priority
 basis  ?

 Shri  Bhakt  Darshan  We  have  a  large  number  of  historic  places  in  the

 country.  But  unfortunately  all  ofthem  cannot  be  maintained  properly

 tance

 Shrimati  Jayaben  Shah  :  We  may  classify  them  according  to  their  umpor-
 Those  monuments  should  be  declared  very  important,  for  the  study  of

 which  a  large  number  of  people  come  here  from  abroad.  I  think  this  is  the  solu-

 tion  of  the  problem

 Shri  Bhakt  Darshan  :  The  important  historic  places  are  of  National  im-

 portance  and  these  are  included  in  the  Central  list.  These  places  are  maintained

 by  the  Centre.  The  second  category  of  places  are
 maintained  by  the  states  con-

 cerned.

 Shri  U.  M.  Trivedi :
 Is  the  hon.  Minister  aware  that  big  people  are  making

 money  by  exporting  antiquities  from  near  Ekling  temple  and  Naga  Nagari
 of Rajasthan?  If  so,  has  the  area  near  by  the  Ekling  Temple  and  Naga  Nagari
 been  marked a  protected  area  under  Ancient  Monuments  Act  by  the  Govern-
 ment?
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 Shri  Bhakt  Darshan  :  1  assure  the  hon.  Member  that  I  will  look  i  nlo  the
 Matter  and  take  necessary  action.

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :  Is  the  hon.  Minister  of  Education  aware
 that  the  Deputy  Minister  of  Education,  Shri  Bhakt  Darshan  and  the  ex.  Minister
 of  State  in  the  Ministry  of  Education  visited  the  Archaeological  Museum  at

 Gurukul,  Jhajjar  and  gave  some  financial  assistance  to  the  museum?  Will  he
 also  be  pleased  to  visit  the  museum  and  try  to  give  some  assistance  to  it?

 शिक्षा  मंत्री  समाज  wo  :  में  पिछले  महीने  नागार्जुन  सागर  तथा  सांची  में  पुरातत्व

 संग्रहालय  देखने  गया  था  और  इस  संग्रहालय  को  देखने  के  लिये  भी  अवश्य  समय  निकालने  का  प्रयत्न

 करूंगा  |

 Shri  Raghunath  Singh  :  Some  time  back  several  old  manuscripts  relating  to
 vedic  literature  and  Buddhist  literature  were  found  in  Russia.  MayI  know
 whether  some  persons  will  be  sent  to  Russia  to  study  those  manuscripts?

 Shri  Bhakt  Darshan  :  We  will  certainly  take  action  if  the  hon.  Member

 gives  more  information  about  it.

 Shri  Madhu  Limaye  :  visited  Vaishali  to  see  archaeological  remains  and
 I  was  shocked  to  see  that  neither  the  excavation  work  was  going  on  satisfactorily
 nor  the  condition  of  the  museum  was  satisfactory.  I  also  visited  Dev  in  Bihar
 and  found  there  chat  the  images  in  the  temples  were  scattered  here  and  there
 in  a  very  bad  condition.  May  I  know  what  steps  are  being  taken  by  the  Govern-
 ment  to  maintain  these  temples  and  archaeological  remains  ?

 Shri  Bhakt  Darshan  :  I  do  not  know  whether  these  two  places,  refered  to

 by  the  hon.  Member  are  in  the  Central  list  or  not.  Ifthese  are  in  the  Central
 list,  certainly  it  is  our  resposnibility  otherwise  it  is  the  responsibility  of  the
 State.

 श्रीमती  साबित्री  निगम
 :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  सरकार  विभिन्न  पुरातत्व  इमारतों  TAT

 स्मारकों  से  निकाली  गई  पुरातत्वीय  वस्तुओं  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  बजाय  निजी  संगठनों  तथा  व्यक्तियों

 को  उनके  संरक्षण  के  लिये  सहायता  देती  हैं  और  यदि  तो  इन  वस्तुओं  को  प्राप्त  करके  राष्ट्रीय  संग्रहालय
 में  रखने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्री  भक्त  दर्शन  :
 मुझे  इस  सम्बन्ध  में  क  ई  विशेष  जानकारी  नहीं  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  मुझे

 पूरी  जानकारी  दें  तो  में  इस  सम्बन्ध  में  पुछताछ  करूंगा  ।

 प्रशासन  सुधार  आयोग  म  दर्जा  निर्धारित  करने  की  प्रक्रिया  (z  किंग

 *
 1371.  डा०  लंक्ष्मीमत्ल  सिंघवी  :  श्री  दी०  चं०  फार्मा  क क

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  श्री  उठ  कर  seat
 e

 att  मधु  लिमये  :  श्री  लखमू  भवानी  :

 क्या  गृहं-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ह

 क्या  सरकार  ने  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  प्रधान  और  सदस्यों  का  दर्जा  निर्धारित  करने

 की  कोई  प्रक्रिया  निर्धारित  की  और

 यदि  तो  क्या ?
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  संभरण  मंत्री

 और  (a)  :  आयोग  अपने  सदस्यों  के  दर्जों  के  निर्धारण  की  कोई  प्रक्रिया  निर्धारित  नहीं  कराना

 चाहता  |  उन्हें इस  सुची में  कोई
 स्थान  नहीं  दिया

 जा  रहा

 डा०  लंकष्मोमल्लਂ  सिंघवी  :  इस  बात को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  आयोग  की  ओर  से  रपट  किया  गया

 है  कि  ag  स्वयं  किसी  प्रकार  के  दर्जा  निर्धारित  किये  जाने  की  इच्छा  नहीं  रखता  और  बाद  में  आयोग  ने

 यह  स्पष्ट  कर  दिया  कि  ag  किसी  प्रकार  का  दर्जा  निर्धारित  किय  जानें  के  इच्छा  नहीं  क्या  मंत्री

 महोदय  बतायेंगे  कि  यह  विवाद  कैसे  उत्पन्न  हुआ  और  आयोग  को  बदनाम  करने  के  लिये  सारे  देश  में  इस

 विवाद  को  इतना  तुल  कैसे  दिया  गया  ?

 श्री  हाथो  :  सरकार  ने  इसका  कोई  प्रचार  नहीं  किया  ।  इसके  विपरीत  सबसे  पहली  बार  इस  सभा
 हर ~~

 में  पूछे  गये  प्रश्न  न  ऊ  तर  में  बताया  था  कि  आयोग  अपना  काय  करने  के  लिये  सुविधाएं  चाहता है  |

 आयोग  का  कहना  था  कि  यदि  आयोग  मुख्य  मंत्री  तथा  अन्य  म  त्रय  को  बुलायें  तो  उन्हें  आयोग  के  सामने

 आकर  उसके  प्रश्नों  का  उत्तर  चाही  |  आयोग  ने  दर्जा  निर्धारित  किये  जाने  की  कोई  मांग  नहीं  की

 थी  ।  में  सभा  को  विश्वास  दिलाता  हुं  कि  आयोग  काय  करना  चाहता  है  और  उसके  लिये  सुविधाएं  चाहता

 हमने  सभो  राज्य  सरकारों  को  सुचित  कर  दिया  है  कि  आयोग  को  सभी  सुविधाएं  द  जाये  ।

 डा०  enlace  सिंघवी  :  क्या  भारत  सरका र  द्वारा  नियुक्त  किय  जाने  वाले  आयोगों  और  समीक्षकों

 के  पूर्णता  अधिपत्र  और  दर्जा  निर्धारित  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  विद्वेष  प्रक्रिया  ह ैऔर  क्या  भारत  सरकार

 ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  समि  सदस्यों  तथा  गणमान्य  व्यक्तियों  के  इस  प्रकार

 दर्जा  निर्धारित  किये  जाने  पंद क्रम  विवरण  की  प्रणाली  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ?

 श्री  हाथी  :
 में

 माननीय  सदस्य  के  सुझाव  का  आदर  करता हुं
 ।  कार्य  करने  लिये  talc  ai  को

 सुविधाएं  और  सहायता  चाहिए  न  कि  दर्जा  ।  में  मानता हुं  कि  दर्जा  निर्धारित  करने  की  अधिक  बात

 अधिक  लाभदायक  और  वांछनीय  नही ंहै  ।  समितियों  जा  sin  तर  पर

 दर्जा  निर्धारित  करने  को  बात  पदा  ही  नहीं  होती  है  ।  जिन  माम
 े

 में  यह्  see  waa  STC  है  कि  समिति
 के  सदस्यों  को  किस  श्रेणी  का  यात्रा  भत्ता  दिया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  कया  बया  सुविधाएं  दी  जाये  तथा

 किस  प्रयोजन  के  लिये  दी  उनमें  दर्जा  निर्धारित  किया  जाना  आवश्यक  हो  जाता  है  ।  अन्यथा में
 माननीय  सदस्य  से  पूरी  तरह  सहमत हुं  ।

 डा०  लंक््मीमल्लਂ  सिंघवी  :  इस  सम्बन्ध  में  दर्जा  निर्धारित  किये  जाने  की  कोई  प्रिया  नही

 अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  महोदय  माननीय  सदस्य  से  सहमत  है  किन्तु  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  MATa  सुधार  आयोग  ने  प्रधान  मंत्री  से  लिखित  रूपमें

 यह  मांग  को  थी  कि  जब  तक  उन्हें  प्रधान  मंत्री
 के

 अतिरिक्त  अन्य  मंत्रियों  से  ऊंचा  दर्जा  नहीं  दिया

 आयोग  मंत्रियों  और  मुख्य  व्यक्तियों  को  बुलाकर  उनਂ  से  पुछताछ  नहीं  कर  सकता
 ?

 श्री  हाथी  :  मेने  भो  यही  कहा  था  ।  यह  प्रधान  मंत्री  के  बाद  के  दर्जे  का  प्रबल  नहीं  किन्तु  काफी

 ऊंचे  दर्जे  का  है  ताकि  यदि  आयोग  मुख्य  मंत्रियों  तथा  केन्द्रीय  मंत्रियों  को  बुलाये  तो  वे  आयोग  को  सभी

 जानकारों  दें  और  वे  इसे  एक  छोटा  आयोग  न  समझे  |

 श्री  इद जीत  गुप्त  :  कया
 उन्होंने

 मांग
 की

 थी  ?

 थ्री  हाथी
 :

 नहीं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  Does  the  hon.  Minister  realise  that  disparity  in

 different  sections  of  society  and  disparity  in  Castes  has  ruined  the  country.  Now  the
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 controversy  has  arised  regarding  the  Administrative  Reform  Commission.  Keeping
 in  view  this  fact  do  the  Gcvernment  propose  to  do  away  with  this  disparity  bet-

 ween  the  highest  and  the  lowest  officials  in  the  Government ?

 Shri  Hathi  :  There  is  no  such  proposal.  We  want  to  bridge  the  disparity
 but  the  differences  in  the  working  cannot  be  avoided  in  order  to  run  the  adminis-
 tration  efficiently.

 Shri  Madhu  Limaye  :  My  question  15
 regarding

 status  and  not  about  the

 facilities  and  powers.

 Mr.  Speaker  :  The  hon.  Minister  says  that  it  cannot  be  done.

 st  दी०  do  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  गए-काय  मंत्री  को  लिखा  है

 अथवा  उन्हें  मौखिक  रूप  से  बताया  है  कि  यह  प्रशासन  आयोग  बेका र  का  खर्चा  है  और  यह  राज्य  सरकारों

 केंद्र  जिनके  अपने  प्रशसनिक  सुधार  आयोग  कोई  उपयोगी  नहीं  होगा  और  इस  को

 ध्वज  सें  रखते  उपजे  कया  सरकार  इसे  आयोग  का  समापन  करने  का  विचार  कर  रही

 sty  हाथी  :  सरकार  का  विचार  इस  आयोग  का  समापन  करने  का  नहीं  है  ।  इसके  त  सरकार

 सभो  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करती  है  कि  वे  आयोग  को  अपना  पुरा  सहयोग  दे  ताकि  वहं  यथासंभव

 नौकर  अपना  काय  पूरा  कर  सके  |

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  आयोग  की  नियुक्ति  के  बारे  में  सभा  में  बताये  जाने  के  इसकी  वास्तविक

 नियुक्ति  में  इतना  विलम्ब  क्यों  हुआ  और  आयोग  के  एक  सदस्य  को  मंत्री  नियुक्त  किये  जाने  से  जो  स्थान

 रिक्त  हुआ  उस  पर  अभी  तक  नियुक्ति  क्यों  नहीं  की  गई  ?

 श्री  हाथी  :  रिक्त  स्थान  पर  नियुक्ति  कर  ली
 गई

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  मेरे  प्रय  के  पहले  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  मेंने  पूछा  था

 आयोग  को  नियुक्ति  में  विलम्ब  क्यों  हुआ  |

 ह  था  of श्री  हाथी  :  हमें  बहुत  सावधानी  तथा  सोच  विचार  कर  सदस्यों  का  च्  Tq  T  था  इसलिये  इस

 में  समय  लगना  स्वाभाविक  ही  था  |

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  हिंदी  :  यह  आयोग  जांच  आयोग  अधिनियम  के  अम्तगंत  नियुक्त  नहीं  किया  गया

 है  HT  हम  इसको  आयोग  कसे  कह  सकते  है  तथा  इसमें  और  समिति  में  कया  अन्तर है  !

 श्री  हाथी  :  इस  प्रकार  कई  आयोग  नियुक्त  किये  गये  वित्तਂ  आयोग  आदि  यह

 अपोन  समिति  की  तुलना  में व्गपक  होगा  और  इस  के  उत्तरदायित्व  तथा  कार्य  भी  व्यापक  होंगे  |

 Shri  Bade  :  Is  it  a  fact  that  some  States  raised  objection  to  the  appointment
 of  this  Commission  and  that  was  why  the  Chairman  of  the  commission  demanded
 that  he  should  be  given  a  special  status  after  the  Prime  Minister.  It  was  given

 great  publicity  in  newspapers.

 श्री  हाथी
 :  अयोग  की  नियुक्ति  के  बारे  में  किसी  राज्य  ने  आपत्ति  प्रकट  नहीं  की  है  ।

 वास्तव  में
 हमने  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  ही  यह  आयोग  नियुक्त  किया  ।

 श्री
 हेम

 AEM  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  प्रजातंत्र  में  at  निर्धारित  करने  ही  पड़ते है  और  यदि

 तो  कया  सरकार  ने  इस  आयोग  के  सदस्यो  का  दर्जा  किसी  विशेष  बात  के  ध्यान  में  रख  कर  निर्धारित

 किया है  ?
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 श्री  हाथी  :  उनका  कोई  दर्जा  निर्धारित न  थीं  किया गया  है

 Shri  Tyagi  :  How  much  staff  has  been  sanctioned  to  this  Commission  in-
 TyV1ITY cluding  Secretary,  Joint  Secretary  and  De  puty  Secretary

 ?

 Shri  Hathi  :  There  is  a  long  list  of  it  Did  you  ask  how  much  has  been
 Sanctioned  ?

 Shri  Tyagi
 :

 Yes,  Sir

 श्री  हाथी  :  सदस्य-सचिव  1;  अतिरिक्त  सचिव  1  संयुक्त  सचिव  4;  39-aa fa  10;

 अवर  सचिव  1;  feat  अधिकारी  1  तथा  अन्य
 )

 शी  नाथ  पाई  :  माननीय  मंत्री  जी  का  उत्तर  आश्वासन  दिलाने  वाला  तो  है  परन्तु  अधिक

 जनक  नहीं  है  ।  इसका  दर्जा  निर्धारित  करने  से  काफी  सम्बन्ध  है  क्योंकि  एसा  मालम  होता  है  कि  किसी

 समय  यह  पता  लगा  था  कि  इस  के  सदस्य  भारत  रत्न  की  उपाधि  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  के  समान  दर्जा

 चाहते  थे  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सरकार  की  सारी  विचारधारा  पूर्वता  अधिपत्र  नामक  दस्तावेज

 पर  अधारित  है  जो  कि  बहुत  परता  तथा  दकियानूसी  है  और  यदि  तो  सरकार  ने  इसकी  जांच  करने

 तथा  इसको  समय के  अनिल  बनाने  के  लिये  कया  किया  है
 ?

 शी  हाथी :  मुझे  इस  बात  का  eo  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  उत्तर  को  दिलाने  वाला

 समझा  है  ।  यदि व  इस  उत्तर  को
 संतोषजनक  नहीं  समझते

 तो  मुझे  गेंद  है  कि  में  उन्हें  संतुष्ट  नहीं

 कर  सकता  |  इसके  अतिरिक्त  और  में  क्या  कह  सकता हुँ  !  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इस  पु बता  अधिपत्र  जो  कि  दकियानूसी

 बदलने के  बारे  में  कोई  विचार  किया  जा  रहा

 हाथी  :  इस  समय  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  है  |

 बर्मा  से  स्वदेश  लौट  लोग

 *1372.  श्री  प्रकार  लाल  बरवा  श्री  स०  प०  स्वामी

 श्री  चन्द  कछवाय  :  श्री  बर्रा  od

 श्री  प्रकाशन  वीर  शास्त्री  प्री  fo  रं०  क

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  श्री  लीलाधर  फटकी

 श्री  यलमन्दा  रेड्डी

 क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  16  1966  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  206  दे

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  यदि  पुनर्वास  मंत्रालय  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय

 को  धन  दे  तो  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  बर्मा  से  स्वदेश  लौटे  लो  |  को  देने  हेतु  कुछ

 दुकानें  पुनर्वास  मंत्रालय  को  देने  के  लिये  सहमत  और

 यदि  तो  बर्मा  से  स्वदेश  लौट  लोगों  को  दुकानें  देने  के  लिये
 पुनर्वास

 मंत्रालय  a

 आवास  त्या  नगरीय  विकास  मंत्रालय  को  धन  देने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की

 रो  जगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  eto  रा  जाँ  नहीं
 ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  May  I  know  why  Government  has  not  allotted

 shops  to  the  repatriates  from  Burma  like  other  refugees  ?

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  :  इन  बर्मा के  शराबियों के  पुनर्वास  के  लिये  सारे  देश  में  अनेक  कदम  उठाये

 जा  रहे  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  के  लिये  मे  उन्हे  बता  दू  कि
 लगभग  14,000  परिवारों

 को
 सारे  देना  में  पुनर्वास  ऋण  देकर  बनया  गया है  ।  यह  विचार है  कि  1966-67 में  लगभग  12,000

 परिवारों  को  पुनर्वास  सम्बन्धी  सहायता  दी  जायेगी  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Have  Government  sanctioned  money  in  this  scheme
 to  Ministry  of  Works  and  Housing  for  the  construction  of  shops  for  repatriats
 from  Burma?  If  not,  the  reasons  therefor  and  how  many  repatriates  from  Burma
 have  been  allotted  shops?

 श्री  दा०  Wo  :
 में  उनका  प्रश्न  समझ  नहीं  सका हूं

 ।  क्या  माननीय  सदस्य  अपने  प्रदान  कों

 स्पष्ट  रूप  से  दोहरायें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  यह  जानना  चाहते  है  कि  बर्मा  के  कितने  दीक्षार्थियों  को  दुकानें  गई  है  ।

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  :  दिल्ली में  या  सारे  देवा

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  In  Delhi.

 श्री  to  रा०  चव्हाण  :  दिल्ली  में  अभी  तक  कोई  दुकान  नहीं  दी  गई  है  ।  मुख्य  प्रदान  का
 प्रथम  भाग

 बसा  से
 दीव

 यह  है  कि  क्या  sara  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  स्वदेश  लौटे  लोगों  को  कुछ  दुकानें
 दैनिक  स्थिति  में  है  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Has  any  amount  been  earmarked  for  them  in  this

 scheme?  ॥ है|  not,  the  reasons  therefor ?

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  :  इस  मामले  के  बारे  में  दिल्ली  प्रशासन  के  साथ  बातचीत  की  गई  है  ।  हमने

 दिल्ली  प्रशासन  से  प्रार्थना  को  है  कि  वह  दुकानों  तथा  व्यापार  गृहों  के  निर्माण  के  लिये  प्रस्ताव  भेज  और

 हम  उनके  प्रस्तावों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  ह  ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  यह  प्रश्न  पहिले  श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  से  पुछा  गया  था  जिन्होंने  यह  पुर्णतया
 स्पष्ट  कर  दिया  कि  जब  तक  पुनर्वास  मंत्रालय  अथवा  वित्त  मंत्रालय  आवास  तथा  नगरीय

 विकास  मंत्रालय  को  कुछ  रुपया  मंजूर  नही  करेगा  तब  तक  क्वाटर  अथवा  दुकानें  नहीं  बन  सकतीं  ।  बर्मा
 ह थ के

 शरण  जियों  उन्हें  दुकानें  ati  ने  का  यह  मामला  एक  मंत्रालय  से  दूसरे  मंत्रालय  को  कब  तक

 सौंपा  जाता  रहेगा  इस  मामले  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 रोजगार  TAT  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  क ी  जहां  तक  दिल्ली
 में  दुकानों के

 निर्माण  के  प्रदत्त  का  सम्बन्ध  है  यह  समस्या  केवल  बर्मा  के  बहुत  थोडे  शरणार्थियों  की  है  a  Ths

 इनमें  से  अधिकांश  शरणार्थी  ama  बिहार  और  star  आये

 हमने  उनको  बसाने  के  लिये  वहां  पर्याप्त  कार्यवाही  की  बर्मा  के  कुछ  दशरणार्थों  दिल्ली  में

 जसा  कि  उपमंत्री  जी  ने  बताया  दिल्ली  प्रशासन  से  कहा  गया  है  कि  ae  पुनर्वास  काय  वाही
 के

 जेसा  कि  वह  आवश्यक  एक  प्रस्ताव  तैयार  करे  |

 यामदा  रेड्डी  :  क्या  में  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  द्वारा  राज्य  सभा

 में  16  फरवरी  को  दिये  गये  उत्तर  की  ओर  दिला  सकता  हुँ  कि  यदि  मंत्रालय
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 को  रुपया  दिया  जाय  तो  वहू  मकान  देने  के  लिये  तैयार  है  ।  इस  मंत्रालय  का  दिल्ली  प्रशासन  को

 कहने  का  कया  अथ  है  जो  इस  काम  को  करने  के  लिये  तयार  नहीं  et  बे  एक  अन्य  मंत्रालय  इस  कार्य

 को  करने  के  लिये  तयार  तो  फिर  ७  स  मंत्रालय  को  कुछ  वित्तीय  सहायता  कयों  नहीं  दी  जती  ?

 थ्री  जगजीवन  राम  :  में  किस  अन्य  मंत्रालय  को  रुपया  क  '  दू  ?  यह  काय  दिल्ली  प्रयास  द्वारा

 किया  जाना  है  |  दूसरे  हुम  यह  नहीं  चाहते  कि  बार णा र्थी  दिल्ली  में  जमा  हों  जहां  पहिले  ही  घनी  आबादी
 हो

 ्  ?  9

 श्री  रा०  बरुआ  :  क्या  इन  शरणार्थियों  के  व्यवसायों  तथा  ery  का  पता  लगाया  गया  है  और  यदि

 तोड़े  क्या  क्या

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  :  जहां तक  विभिन्न  व्यवसायों  तथा  sat  में  उनके  लगाने  का  सम्बन्ध  वह

 काय  पहिले  ही  किया  जा  रह  है  ।

 श्री  नि०  र०  भास्कर  :  उत्तर  से  हमें  पता  चलता  है  कि  इन  व्यक्तियों  के  दिल्ली  में  बसाने  के  लिये

 एक  प्रकार  से  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  सरकार  इन  लोगों  को  दिल्ली  में  ही  बसाने  के  लये  निश्चित

 कदम  उठा  रही है

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  कुछ  भी  नहीं  किय  गण  है  ।  जहां
 तक

 दिल्ली

 का  सम्बन्ध  में  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता हुं  कि  यहां  बहुत  ही  थोड़  परिवार  आये  हे  ।  उनमें  से

 कांग  मद्रास  तथा  अन्य  राज्यों  में  आये  है  ।  यहां  आने  वाले  परिवारों  की  संख्या  बहुत  कम  है  ।  बर्मा  के

 इन  दारणाधियों  से  लगभग  31  प्राथनापत्र  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  अब  तक  28,500  रुपये  पुनर्वास  ऋण

 अथवा  व्यापार  सहायता  के  रूप  में  दिये  जा  चुके  हैं  ।

 श्री  कपूर  सिह  :  यह  मंत्रालय  उन  भारतीयों  के  मामलें  में  भी  सहायता  देता  है  ।  उन्हें  नवोदित

 अफ्रीका  उन्हें  उ  नके  धन  तथा  सम्पत्ति  &  बीवी  बाहर  निकाल  दिया  गया  है  और  यदि

 तो  उनके  पास  नया  उपाय  है
 ?

 ग्रच्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  बर्मा  के  दारणाधियों  के  बार  में  है  ।

 श्री  बड़े  को  कार  लाल  बैरवा  के  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  उन्होंने

 दिल्लो  प्रशासन  को  लिखा  है  ।  पिछली  बार  भी  सभा  को  यही  जिनका  ग  दी  गई  थी  ।  में  जानना  चाहता

 ai

 उन्होंने  दिल्लो  प्रशासन  को  अब  कब  लिखा  और  oe  मामला  दिल्ली  प्रशासन  के  पास  कब  से  लम्बित

 श्री  जगजीवन  राम  :  यह  प्रबल  बहुत  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।  जेसा  कि  बताया  गया  है  ।  कुछ  परिवारों

 को  हो  पुनर्वास  सहायता  दी  गई  है  .  .

 श्री  बड़े  :
 में  तिथि  चाहता हूं

 |

 श्री  जगजीवन  राम  :  में  तिथि  बताने  के  लिये  तार
 नहीं  हूँ  क्योंकि  में

 बर्मा  के
 दा  रक्षा  पियो

 को  दिल्ली

 आने  के  लिये  प्रोत्साहित  नहीं  करना  चाहता  ।

 श्री  बड़े  :  वय  उन्होंने  दिल्लो  प्रशासन  को  लिखा है  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  में  उसका  उत्तर  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  हम  बर्मा  के  हारणाधथियों  को  दिल्ली

 आने  के  लिये  प्रोत्साहित  नहों  करना  चाहते  क्योंकि  उनमें  से  अधिकांश  अन्य  क्षेत्रों  वें  है  ।
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 Shri  Briji  Raj  Singh  :  Can  the  hon.  Minister  withhold  an  answer  without

 assigning  any  reason
 ?  Ifhe  does  not  want  to  reply,  he  should  give  reason

 for  it.

 Mr.  Speaker  :  He  said  that  he  wants  the  people  of  Madras,  Tamilnad  and

 other  areas  to  settle  there.

 ct  न्यਂ उ  चस्के
 दि श्री  उ०  qo  त्रिवेदी  :  वह  यह  कह  सकते हैं  कि  उत्तर देने

 के  ।
 लये  तय  नहीं  हैँ  '  परन्तु  वह  यह

 कसे  काठ  सकते  है  कि  उत्तर  हों  दे  सकता  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  व  भारों  संख्या  में  ठान  ul  थियों  को  यहां  आने  के  लि
 *

 प्रोत्साहित  नहीं  करना

 चाहते  ।

 न  नन  ना

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ताज  महल

 *
 1365.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  स्केण्डेनेवियाई  तथा  प्राय  अध्ययन  संबंधी  अमरीकी  ata  के

 प्रधा  q  Ss  To  एम०  फ्लेग्मीयर  ट्राय  व्यक्त  मत  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  उन्हों  ने  भ।रतीय  विद्वान

 डा०  पी०  एम०  बाक  से  सहमति  प्रकट  की  कि  मुस्लिम  मकबरे  के  रूप  में  प्रयोग  किये  जाने  से  पहले

 ताजमहल  एक  राजपुत  महल  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  भारतीय  इतिहास  के  इतिहासकारों  का  एक  सम्मेलन  बुलाने  भारतीय  इतिहास

 के  अशान्ति मय  अध्याय  का  पूर्वावलोकन  करने  की  दृष्टि  से  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए

 वाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भक्त  :  ्
 (a)

 हां  ।  शी  पी०  एन०  वाक  FT  निर्देश

 स्वीकार  है  ।

 (a)  डा०  फ्लेग्मीयर
 के

 मत  को  नोट  कर  लिया है

 (7)  नही ं।

 भारत-पाकिस्तान  संघर्ष  के  दौरान  मार  गये  असैनिक  व्यक्तियों  के  परिवारों  का  पनर्वास च्छ

 *1370.  श्री
 राम  सहाय  पाण्डेय :  कया

 रोजगार  तथा
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 हाल  के  भारत-पाकिस्तान  संघ  में  कूल  कितने  असैनिक  व्यक्ति  मारे  और

 दोनों  देशों  के  बीच  संघ  आरम्भ  होने  के  समय से  मारे  गये  ऐसे  Th  व्यक्तियों के  परिवारों

 को  सहायता  और  पुनर्वास  सुविधायें  देने  के  लिये  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  और  (a)  :  अपेक्षित  जानकारी
 एकत्रित  की  जा  रही  है  ।
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 भारतीय  समद्र  विज्ञान  संस्था

 *
 1373.  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य :  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :

 श्री  दी०  चे  फार्मा :  श्री  फिरो डि या  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि  :

 क्या  यह  सच  है  फि  नवनिर्मित  भारतीय  ana-famea  संस्था  ने  भारत  के  तटवर्ती  समुद्रों
 में  शीघ्र  ही  तेल के  लिये  जोरदार  खोज  आरम्भ  करने  की  एक  योजना  तंबाकू  है  ;

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें क्या  ;

 यह  खोज  कब  आरम्भ  की  जायेगी  ;  और

 इस  योजना  पर  कूल  कितना  व्यय  होंगा  ?

 शिक्षा  मंत्री  मु०  क०  :  राष्ट्रीय  समुद्र-विज्ञान  संस्था  के  काय
 क्रम  में

 द्वीपीय  भग्नतटभूमि के  गहर  क्षेत्रो ंमें  कच्ची  धातु  और  खनिज  पदार्थों
 के

 भविष्य  की  एक

 योजना  शामिल  की  गई  है  |

 योजना  की  मुख्य  बातें  महाद्वीपीय  भग्नतटभूमि के
 विभिन्न  क्षेत्रों

 में
 तलछट ों

 के
 व्यापक

 तलछट ो ंके  शत जीव  सम्बन्धी  तलछट ों  का  काब  निक
 अंश  तथा  महाद्वीपीय

 तटभूमि  की  भूकम्पीय  विशेषताएं  हे

 संस्था  की  अजित  अनुसंधान-वाहिका के
 बाद  खोज  आरम्भ  की  जायेंगी |

 योजना  सम्बन्धी  व्यय  का  अनुमान  अभी  नहीं  लगाया  गया है
 ।

 लोक  शिकायत  भ्रायुकत

 श्री  दी०  do  फार्मा  क * *1374.  श्री  यदा पाल  fag  :

 शक शक  डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंघवी श्री  सिद्धटेक  प्रसाद

 क
 श्री  महेश्वर  नायक  ry

 क्या  गृह-कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  जनता की  शिकायतो ंके  लिये  एक  आयुक्त  नियुक्त  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  कायें  कया  होंगे  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम्भरण  मंत्री
 :

 जी  at

 वह  प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  उनके  अधीन  कार्यालयों
 में

 जनता  की  शिकायतों  को

 दूर  करने के  लिये  पहले से  किये  गए  प्रबन्धो ंके  क्रियान्वयन में
 समन्वय  स्थापित  और  उनकी

 समीक्षा  करता  इस  कार्य  को  करते  हुए  वह  उन  व्यवस्थाओं  का  निरीक्षण  करेगा  ताकि
 ये

 अच्छी  प्रकार  काम  करते  कार्यकारी  अधिकारियों  को  सलाह  देगा  और  अपनी  सम्मति  से

 आवश्यकतानुसार  विभागाध्यक्ष  अथवा  सचिव  को  अवगत  इसके  जनता  उससे

 सीधे  शिकायतें  करती  वह  सम्बन्धित  विभागों
 की  सलाह से

 उनकी  जांचे  करता
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 सोमाली  गणतन्त्र  तथा  भारत  की  स्वतन्त्र  पार्टी  के  झंडों में  साम्यता

 *  1375.  श्री  ही०  alo  मुकर्जी  :  क्या  गृह-काय  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगी
 कि

 क्या  उनका  ध्यान  सोमाली  गणराज्य के  राष्ट्रीय  झंडे  और  भारत  की  स्वतंत्र  पार्टी के
 as  कथित  साम्यता  संबंधी  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  और

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  इस  स्थिति  की  जांचे  की
 है

 और  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विद्याचरण  sar

 सरकार  ऐसा  नहीं  समझती  कि  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  करने  की  जरूरत  है  |

 पंजाब  के  तीन  प्रदेशों  a  सरकार

 ः
 के  1376.  श्री  दी०  च०  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  TATA  की  कृपा  करा  कि

 क्या  अकाली  दल की  कार्यकारिणी  समिति  गुट )
 ने  केन्द्रीय  सरकार से  अनुरोध

 हरियाना  प्रान्त

 /
 तथा किया है  कि  वह  संसदीय  समिति के  प्रतिवेदन के  अंजीर

 पर  पंजाबी
 ह

 विशाल  हिमाचल के  fat  पदक-पाक  अंतरिम  सरकारें  बनाय े;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ;  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य

 मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम् भरण  मंत्री  :
 सरकार ने  एक  ऐसी प्रेस  सूचना

 देखी
 है  जिसके  अनुसार  शिरोमनी  अकाली  दल  गुट  )  की

 साधारण  सभा ने  29  ATA,  1966  को  अपनी  बैठक  में  इस  बात  पर  बल  दिया  कि  पंजाबी

 हरियाना  प्रांत  तथा  विश्वास  हिमाचल  प्रदेशਂ  के  लिये  अस्थायी  सरकारों  का  निर्माण  अविलम्ब

 किया  ।

 (@)  जब  तक  पंजाब  राज्य
 के  पुनर्गठन  के  लिये  आवश्यक  संसदीय

 विधि नियम  alee
 नहीं

 हो  जाता  तब  तक  इस  राज्य में  सम्मिलित  क्षेत्रों  के  लिये  एक  से  अधिक  सरकारें  नहीं हो  सकतो ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 शिक्षा  आयोग  का  प्रतिवेदन

 *  15377.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  गना  दा  दामां

 श्री  घीवर  मोना  श्री  दे०  दि०  पाटिल

 श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य

 क्या  दिक्षा  मंत्री  16  1966 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  43  के  उत्तर के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शिक्षा  आयोग  ने  इस  बीच  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया है  ;

 यदि  तो
 उसमें  क्या  सिफारिशें  की  गई  हे  ;  और

 उनके  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 शिक्षा  मंत्री  qo  फ०  अभी  नहीं  ।

 |  | और  प्रश्न  नहीं  उठता  t
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 (Saka)

 पंजाब  का  gris

 *  1378.
 श्री  किन्नर

 लाल  :  श्री  यशपाल  सिंह  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  श्री  औंकार  लाल  बैरवा  :

 aft  जसवन्त  मेहता  :  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (ex  छह | दि ह |  ON ie  )  क्या  प्रस्तावित  पंजाबी  और  aw  ज्यों  की  सीमाएं  निर्धारित  करने  के  लिये  एक

 विशेषज्ञ  समिति  बनाने  का  सरकार  का  विचार  है

 (a)  यदि  तो  कब  ;
 और

 उस  समिति
 में

 कौन  कौन  व्यक्ति  होंग े?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  संभरण  मंत्री  :

 सरकार  ने  23  1966  के  संकल्प  संख्या  एफ़०  आर० से

 द्वारा  एक  आयोग  नियुक्त  किया हैं
 जिसमें  निम्नलिखित  व्यक्ति  शामिल  हैं

 अध्यक्ष
 (1)  श्री  न्यायाधिपति  जयंतीलाल  छोट  लाल  सर्वोच्च  न्यायालय  o

 के  न्यायाधीश  ।

 तथा

 (2)  श्री  qo  दत
 ्  e  सदस्य

 (3)  st  एम०  ऐम ०  फिलिप

 उक्त  संकल्प  की  एक  प्रति  25  अप्रैल  1966  को  सदन  के  सभ-पटेल  पर  गई  थी  ।

 भारत  पाकिस्तान  सीमा  सुरक्षा  दलों  की  बैठक

 *  1379.  श्री  नि०  भास्कर

 श्री  लीला घर  ७, कटक  :

 श्री  रा०  बरुआ  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  भारत  पाकिस्तान  के  सीमा  सुरक्षा  दलों  की  हाल में  एफ
 बठक  बाधा  सीसा

 के
 परे

 पाकिस्तान  सीमा में  हुई  थी  ;

 ane
 (a)  यदि  तो  उसमें  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा

 की  गई
 है  |  क दी |

 क्या  पाकिस्तान  सरकार  तस्कर  व्यापार  संबंधी  गतिविधियों  को  प्रभावी  रूप  से  रोकने

 के  लिये  तथा  स्थल-नियमों  at  निर्दिष्ट  रूप  में  पालन  करने  के  लिये  सहमत  हो

 गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विद्याचरण  :  1961  के  स्थल-नियमों की

 व्यवस्था  के  अनुसार  पंजाब  और  chan  पाकिस्तान  के  सीमा  सुरक्षा  दलों  की  एक  बैठक  बाधा  में

 30-3-1966  को  हुई  थी  ।

 1961
 के  स्थल-निਂ

 मों  की  व्यवस्थाओं  के  दोनों  पक्षों  करा  क्रियान्वयन से
 सग्बर्धिट

 मामलों  पर  विचार  किया
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 कक

 दोनों  ओर  के  दल  सीमा  के  आर-पार  तस्कर  व्यापार  को  रोकने  के  fag  आवश्यक  कदम

 उठाने  पर  सहमत  हो  गए  ह  |

 परिचय  बंगाल  कालज  तथा  विश्वविद्यालय  sears  संघ

 के  1380.  श्री  प्र०  चे  बरुआ  :  व्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 (#)  क्या  पश्चिम  बंगाल  कालेज  तथा  विश्वविद्यालय  अध्यापक  संघ  के  परीक्षाओं  का  बहिष्कार

 करने के  निर्णय  पर  कालेज  तथा  विश्वविद्यालय के  अध्यापकों के  वेतन-मानों में  संशोधन  करने  के

 संबंध  में  सरकार  के  निर्णय  की  घोषणा  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पडा  और

 (a)  उक्त  निणंय  के  संबंध  में  अध्यापकों  के  अन्य  संघों  की  ओर  से  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 प्राप्त  हुई  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  qo
 :  सरकारी  घोषण  के  विश्वविद्यालय

 अध्यापक-संघ  ने  परीक्षाओं  का  बहिष्कार  करना  छोड़  दिया है  ।

 अध्यापकों  के  अन्य  संघों  ने  विश्वविद्यालय  काले  ज-अध्यापकों  के  वेतनमानों  के

 सम्बन्ध  में  सरकारी  निर्णय  का  स्वागत  किया  है  ।

 पंजाब  में  राष्ट्रपति  का  दास  लागू  करने  के  सम्बन्ध  |  प्रस्ताव

 *1381.  श्री  जसवन्त :  डा०  महादेव  प्रसाद  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  श्री  हरि  दिष्ण च्च्  कामत  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  पंजाब  में  राष्ट्रपति  का  बासन
 लागू  करने

 के  बारे  में  विचार

 कर  रही  है  ;

 यदि  तो  कब  से  ;  और

 एसी  व्यवस्था  करने के  क्या  DENY ॥  दਂ  प
 न

 गृह-फार्म  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम्भरण  मंत्री  :

 नहीं  ।

 और  :  sated  नहीं
 उठते

 ।

 कलकत्ता  की  बन्दरगाह  में  मिट्टी  का  तेल  लाने  वाले  सुपर  टेकर

 *  1382.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :

 क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  सुझाव  दिया है  कि  पश्चिमी  बंगाल  क्षेत्र  मे  मिट्टी  के  तेल  की

 कमी  को  दूर  करने के  लिये  रूस  से  आयात  क्रिया गया  मिट्टी  का  तेल  लाने  वाले  सुपर-टैकरों  को  कलकत्ता

 गोदी  में  ठहराया  जाये  ;

 यदि  तो  क्या  भारतीय  तेल  निगम  को  बन्दरगाह के  अधिकारियों  की  प्रतिकूल
 क्रिया  के  कारण  को

 c
 स  fe
 म

 कठिनाई  हुई है  ;  और
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 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  wie  रसायन  मंत्री  :  कम  उत्पादों  के  आयातों  को  अधिक

 सुविधा  दन ेके  लिए  भारतीय  तेल  निगम ने  कलकत्ता  गोदी  (Docks)  में  बड़े  टकरों  को  ठहराने
 का  सुझाव  दिया है

 क्योंकि  इस  परिवहन  के  लिए  इस  समय  छोटे  टैकरों  की  कमी  किन्तु  ऐसी

 सुविधाओं  के  न  होने  से  अब  तक  कलकत्ता  में  सवारी-मागं  द्वारा  की  जाने  वाली  सप्लाई  में  कमी  नहीं

 हुई  है
 ।

 और  भारतीय  तेल  निगम  ने  कलकत्ता  बन्दरगाह  अधिकारियों  के  साथ  इस

 विषय  पर  बातचीत  की  और
 यह  तय  हुआ कि  बज-बज  पर  बड़े  टेंकरों  को  ठहराने  के  लिए  सुविधाओं

 को  बढ़ाया  जायगा |

 Infiltration  of  Armed  Pakistanis  in  Kashmir

 *1383.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Shri  M.  R.  Krishna

 Shri  Brij  Raj  Singh  :  Shri  Sham  Lal  Saraf

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :

 Shri  Bade  :  Shri  S.  C.  Samanta

 Shri  Ramapathi  Rao  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  news-item  published  in  the

 ‘Indian  dated  the  25th  March,  1966  wherein  the  Home  Minister  of

 Jammu  and  Kashmir  State  has  been  reported  to  have  observed  in  the  State

 Legislative  Assembly  that  the  report  regarding  the  armed  Pakistani  infiltrators

 entering  Kashmir  was  passed  on  to  the  Central  Government  in  May,  1965;
 and

 (b)  ifso,  the  reasons  for  not  taking  any  action  in  regard  thereto  upto  August,

 1965?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya
 What Charan  Shukla)  :  (a)  and  (b).  Government  have  seen  the  press  report.

 the  Home  Minister  of  Jammu  and  Kashmir  actually  stated  in  the  State  Assembly
 on  the  24th  March  1966  was  that  the  State  Government  as  well  as  the  Central

 Government  were  aware  that  Pakistan  was  preparing  and  training  Muyjahids,
 Razakars  and  guerilla  fighters,  that  the  situation  was  under  constant  review

 since  May,  1965,  that  what  came  in  August,  1965  was  candestine  invasion  on  a

 mass  scale,  with  an  element  of  surprise  and  suddenness  which  accompany  such

 invasions  and  that  our  knowledge  of  Pakistan’s  preparations  was  fully  made  use

 of  and  our  defences  nad  been  strengthed,  with  tne  result  that  our  security  forces

 were  able  to  give  a  fitting  and  quick  reply  to  Pakistan  and  to  deal  with  the  infiltra-

 tors.

 छत्रपति  शिवाजी  मराठा  की  समाधि

 श्री  fet  :  श्री  जसवन्त

 श्री  कांबले  : श्री  दुकानें  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  कि
 महा  राष्ट्र

 राज्य  में  रायगढ़  दुर्ग  में  बनी  छत्रपति  शिवाजी  मराठा  की  समाधि  का  प्रबन्ध  उसे  सौंप  दिया  जाय  ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  facia  किया  गया  है  ;  और

 क्या  रायगढ़  दुर्ग  में  जो  इस  महान  राजा  की  राजधानी  छत्रपति  शिवाजी  महाराज

 का  एक  उपयुक्त  स्मारक  बनाने  का  सरकार  का  विचार है
 और  यदि  तो  कसा  स्मारक  बनने  का

 विचार  किया  गया  है  ?

 दिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भक्त
 :  हा  ।

 राज्य  सरकार  का  अनुरोध  स्वीकृत  नहीं  किया  गया  है  |

 नही ं।

 स्कूलों  में  अध्यापकों  के  वेतन

 *  1355.  श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  श्री  बि दान चन्द सेठ  :

 थ्री  नाथ  पाई  : श्री  मुहमद  इलियास  :

 श्री  हाजी  :  थ्री  प्रिय  गुप्त  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :  री  सोय े:

 श्री  बूटा सिह  :
 भी  यशपाल  सिहं

 थी  प्रकादावीर  शास्त्री  :  श्री  हेम  बरुआ  :

 ar’  >_
 थी  हुकम  चन्द  कछवाय  :  ग्न  द्द्ध्घ्ण  | हूँ ४  °  q  पैट  ल

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश के  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  में  असन्तोष  की

 भावना  बढ़  है  ;  और

 यदि  तो  अध्यापकों  के  वतन  बढ़ाने  के  लिये  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  मंजूर  करने

 के  हेतु  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  सहित दिक्षा  मंत्री  Yo  क्क्०  :  और

 सभी  स्तरों  पर  अध्यापकों  को  समुचित  वतन  देने  की  समस्या  मुख्य  रूप
 से

 राज्य  सरकारों
 से

 सम्बन्धित  है  ।  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  पर  इस  बात  के  लिए  जोर  दे  रही  है  कि  दिक्षा  की

 कोटि  में  सुधार  की  दृष्टि  अध्यापकों  के  सेवा  की  शर्तों  उनकी  योग्यताओं  में  सुधार
 की  आवश्यक्ता  उसने  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  सलाह  दी  है  कि  वे  इमदादी  तथा  सरकारी

 स्कूलों  के
 अध्यापकों  के  वेतन-क्रमों  की  असमानता  को  दूर  करे  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  क्षेत्र  की

 योजना
 के

 रूप  अध्यापकों  के  वतनों में  सुधर के  लिए  50:50 के  आध।र  पर  राज्य  सरकारों  को

 सहायता दे  रही  अनुमान  है  कि  तीसरी  आयोजना  के  दौरान  इन  प्लान-योजनाओं  पर  लगभग

 37  करोड़  रुपए  व्यय  जाएगा  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  गर  आयोजना  क्षेत्र  में  अध्यापकों

 के  वेतन  मानों  में  भी  सुधार  किया  इन  सभी  प्रयत्नों के  अध्यापकों  के  वेतनों

 में  सुधार  हुआ है  यद्यपि  विशेषरूप  से  कुछ  राज्यो ंमें  आगे  सुध।र  की  गुंजाइश  है  ।

 भारत  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं है  कि  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  में  कोई  एसी
 विशेष  असन्तोष  की  भावना  जागृत हो  रही  अध्यापकों  की  रण  रूप से  वेतन-विधि की  मांग

 जीवन  निर्वाह  के  बढ़ते  व्यय से  भी  सम्बन्धित है  ।
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 Life  convicts  in  Delhi aw  and  Nabha  Jails

 es e
 *1386.  Shri  Hem  Barua  Shri  Narendra  Singh  Mahida

 e Shri  S.  M.  Banerjee  Shrimati  Ganga  Devi  ह

 Shri  Balaniki  Shri  Madhu  Limaye  :

 Shri  Yashpal  Singh  Shrimati  Basant  Kunwar  Ba

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  Shri  Solanki  :

 Shri  Bade  :  Shri  Priya  Gupta  :

 Dr.  Ram  Manohar  Lehia  :  Shri  Bagri  :

 Shri  Kishen  Pattnayak  Shri  Buta  Singh
 :

 Shri  N.  N.  Patel  :  Shri  Yajnik
 :

 Will  the  Minister  of
 Home

 Affairs  be  pleased  to  state
 :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  conduct  of  the  life  convicts  of  Maharashtra
 in  Delhi  Central  Jail  and  Nabha  Jail  has  been  very  good  during

 the  period  of  their

 imprisonment;

 (b)  if  so,  whether  the  Union  Government  prcpose  to  advise  the  Government
 ofthe  State  concerned  fo  issue  orders  for  their  release  after  the  completion  of  the

 period  of  life  imprisonment,  including  the  remission  period;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  P.  S

 Naskar)  :  (a)  The  conduct  of  life  convicts  of  Maharashtra  in  Delhi  Jail  is  reported
 be  good.  No  life  convict  of  Maharashtra  has  been  lodged  in  the  Nabh  ail

 b)  No,  Sir  In  law,  the  term  ‘life  imprisonment  means  imprisonment  for

 the  rest  of  the  life  of  the  prisoner,  unless  the  appropriate  Government  remit  the

 unexpired  portion  of  the  sentence  under  Section  401  of  the  Gode  of  Criminal

 Procedure

 (c)  Does  not  arise

 टेलीफोन ो ंके  लिए  बिल  व्यवस्था

 *1387.  श्री  Wo  बरुआ  :  क्या  संचार  मंत्री  यहं  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजधानी  में  am  देश  में  टेलीफोन  का  प्रयोग  '  करने  वाले  लोगों  के  लिये  बिल  बनामे

 की  व्यवस्था  में  सुधार  किया  जा  सकता है

 यदि  तो  सुधार  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई है  ;  और

 क्यों  टेलीफोन  विभाग  टेलीफोन  के  मालिकों  की  शिकायतों  पर  शीघ्र  ध्यान  देता  है
 ?

 संसद-कार  तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  जगन्नाथ  si  ari

 कलकत्ता  की  तरह  आंशिक  रूप
 से  बिलों

 की  यंत्रीकृत  प्रणाली  लागू  दिल्ली में
 में

 कड़ाई से  नियमों
 के

 परिपालन  और  काम  की  पुनव्यंवस्था  करके
 तथा  जहां  कहीं  तरीके  कारगर

 हों
 वहां  काम  को  विकेन्द्रीकरण  करके  ।

 (7)  sit  a
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 Suspension  of  M.  L.  As.  from  Madhya  Pradesh  Assembly

 *1388.  Shri  Bade  :  Shri  Warior  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  Shri  Gauri  Shankar  Kakkar

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  a  Shri  Sarjoo  Pandey  :

 e Shri  Indrajit  Gupta  Shri  Madhu  Limaye  :

 Shrimati  Renu  Chakravartty  :  Shri  Kishen  Pattnayak  :

 Shri  Hem  Barua  e e  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :

 Shri  S.  M.  Banerjee  :  Dr.  L.  M.  Singhvi  :

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  report  has  been  received  by  the  Central  Govern-
 ment  to  the  effect  that  two  Members  ofthe  Madhya  Pradesh  Legislative  Assembly
 had  been  suspended;

 (b)  ifso,  the  main  points  raised  therein;  and

 (c)  Government’s  reaction

 The.  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  Minister

 of  Defence  Supplies  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Hathi)  :  (a)  No;
 Sir.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 श्रीमती  करतार  देवी  और  अन्य  व्यक्तियों  की  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिये  दिये  गय  area

 1389.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच
 है  कि  8  1966  को  गुह-कायें  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सेन्ट्रल  दिल्ली

 में  गये  और  उन्होंने  भूख  हड़ताली  श्रीमती  करतार  देवी  तथा  चार  अन्य  व्यक्तियों  को  कुछ  आश्वासन

 दिया  कि  उनकी  मांगें  पूरी  की  और  उस  पर  उन्होंने  अपनी
 भूख  हड़ताल॑  समाप्त  कर  दी  ;

 (a)  यदि  at,  तो  गह-कार्य  में  उपमंत्री  ने  क्या  आश्वासन  दिया  था  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जब  उन्होंने  राजघाट पर  भूख-हड़ताल  आरम्भ  की  थी  तब

 गृह-काय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन  को  पुरा न  किये  जाने  के  कारण  ही  उनको  भुख  हड़ताल
 करनी  पड़ी  थी  और  उनकी  मांगें  पुरी  न  किये  जाने के

 क्या  कारण है  ;  और

 इन  प्रवक्ताओं  की  संघ  समिति  हारा  रखी  गयी  मांगों  को  ge  करने  के  लिये  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह-काय  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  विद्या चरण

 और  :
 उप गृह  मंत्री

 महोदय  भूख  हड़तालियों से  उन्हें  यह  कि  मांगों  पर  विचार  किया  ।

 उन्होंने  एसा  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  था  कि  उनकी
 भद  get  की

 गृह  मन्त्री  जी  द्वारा  ऐसा  कोई  आश्वासन  नहीं  fe  गया था

 मांगों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
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 वैज्ञानिक  अध्ययन

 क  1390.  श्री  aq  लिमये  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  ब्रिटेन  की  उच्च  वैज्ञानिक  अध्ययन  सम्बन्धी  संस्थाओं  के  बीच  सहयोग

 स्थापित  करने के  बारे में  सरकार ने  कोई  योजनाएं  बनाई हे  ;

 यदि  तो  इन  की  मुख्य  रूप  कया  है  ;  और

 क्या  अन्य  विकसित  देशों  की  संस्थाओं  के  साथ  भी  इस  प्रकार  के  करार  किये  जायेंगे  ?

 दिक्षा  मंत्री  मु०  Go  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  ने

 ब्रिटिश  यू ०  के०  के  साथ  वैज्ञानिकों  के  आदान  प्रदान  का  प्रबन्ध  किया  है

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 वैज्ञानिकों  के  आदानਂ  प्रदान  के  लिए  ब्रिटिश  कौंसिल  यू  ०  के.०  के  साथ  अन्तिम  fag  की  शर्ते

 नीचे  दी  गयी  हे  :--

 (i)  यह  प्रबन्ध  21  1965
 से

 crag  की  अवधि  के  लिए  है  ।  ब्रिटिश  कौंसिल

 यू ०
 के०  ने

 सीमित  संख्या  में
 भारत

 से
 वर्ष  में  5  वरिष्ठ  तथा  10

 कनिष्ठ  भारतीय  ब्रैज्ञा  नाकों
 को  लेना  स्वीकार  किया है  ।  विशिष्ट  वैज्ञानिकों के  ठहरने  की  अवधि  में  अन्तर है
 वरिष्ठ  वैज्ञानिकों  के  लिए  2  से  4  सप्ताह  तथा  कनिष्ठ  वैज्ञानिकों  को  तीन  मह
 रूपसे  अधिक  भी  हो  सकते  ।  भारतीय  aa  frat  का  चुनाव  तथा  ब्रिटिश  वैज्ञानिक

 संस्थाओं  में  उनके  वर्गीकरण  का  सी०  एस०  आई०  आर०  द्वारा  निर्णय  किया  जाएगा

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  ((1.5.1.1.)  यदि  जरूरी  समझती

 तो  वह  एसी  स्थापना के
 प्रबन्ध

 में  सहायता के  लिए  ब्रिटिश  कौंसिल से  अनुरोध

 कर  सकती है  ।

 (ii)  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  (C.S.LR.),  उन  भारतीय  ब ज्ञा निकों

 के--जो  योजना के  अंतगर्त  इंग्लैंड के  पर  इंग्लंड के  आने  जाने के  अन्तर्राष्ट्रीय
 किराये  के  भूगतान  की  जिम्मेवार  होंगी  ।  ब्रिटिश  कौंसिल  gets  में  निर्वाह-साधन
 तथा  भत्ते  की  जिम्मेवार  होगी ।

 (iii)  इसी  प्रकार  ब्रिटिश  वर्ष में  6  ब्रिटिश  वैज्ञानिकों  जो  सी०  एस०  आई०

 आर०  के  कर्मचारियो ंके  साथ  4  महीने  तक  सम्यक  करने के  दौरे  पर  वित्तीय  सहायता

 देगी  ।  ब्रिटिश  वैज्ञानिकों  के  भारत  के  जाने  आने  का  अन्तर्राष्ट्रीय  का  व्यय

 ब्रिटिश  कौंसिल  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ।  भारत  में  ब्रिटिश  वैज्ञानिकों  का  निर्वाह

 तथा  स्थानीय  यात्रा  व्यय  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  (C.S.LR.)

 वहन  किया  जाएगा  |

 वैज्ञानिक  सहयोग  के  इस  प्रकार के  करार  कुछ  विकसित  देशों  के  साथ  किये  जा  चुके हे

 कुछ  और  करार  बातचीत  की  विभिन्न  स्थितियों  में  हे  ।

 भारत  के  इतिहास  का  फिर  से  लिखा  जाना

 *1391.  श्री  श्रीनारायण  दास  :

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :

 श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा
 :

 क्या  fara  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि
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 ee

 क्या  सरकार  भारत  का  इतिहास  फिर  से  लिखने  में  रूचि  ले  रही  जिसके  लिये  श्री

 पी०  एन०  ओक  की  अध्यक्षता  में  भ।रतीय  इतिहास  पुर नेरच ना  द्वारा  प्रयास  किये  जा  रहे  हें  ;

 यदि  तो  सरकार  किस  रूप  में  रूचि  रही  और

 क्या  इस  संस्था  ने  सरकार से  वित्तीय  अथवा  अन्य  रूप में  सहायता  मांगी है  ;  और

 यदि  तो  इस  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 शिक्षा  मंत्री  स०  छ्०  :  से  :  भारतीय  इतिहास  पुर्नरचना  राष्ट्रीय

 संस्था  (National  Institute  for  Re-Writing  Indian  History)  ने  सरकार  से

 कोई  सहायता  नहीं  मांगी

 Demand  for  merger  of  Marathi-speaking  areas  of  Mysore  with

 Maharashtra

 e *1392.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya

 Shri  D.  S.  Patil  :  Shri  Bade  :

 Shri  P.  Venkatasubbaiah  :  Shri  Firodia  :

 Shri  Dharmalingam
 e  Shri  Nath  Pai  :

 Shri  D.  C.  Sharma  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state

 have (a)  whether  both  the  Houses  of  the  Maharashtra  State  Legislature

 unanimously  put  forth  a  demand  that  the  Marathi-speaking  areas  of  Mysore  be

 merged  with  Maharashtra  before  the  next  General  Elections;

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto;  and

 (c)  when  a  final  decision  will  be  taken  on  this  issue  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  Minister  of

 Defence  Supplies  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Hathi)  :  (a)  Yes,  Sir.

 \ b)  and  (८),  The  matter  is  under  consideration.

 दिल्ली  अभिभावक  शिक्षक  परिषद्  द्वारा  विरोध

 नै  1393.  शी  बात् सी की  :  श्री  किशन  पटनायक  :

 श्री  क  लिमये :  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  श्री ०  सरजू  पाण्डय  :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्ली  अभिभावक-दीपक  परिषद के  सदस्यो ंने  11

 1966 से  संसद  भवन  के  सामने  भूख  हड़ताल  आरम्भ  कर  रखी  है  ;

 यदि  तो  उन  की  मांगें  क्या  हें  ;  और

 उन  की  समस्याओं को  हल  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  सु०  Wo  चागला  )  :  नहीं
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 मांगों  की  संख्या  में  farart  दिल्ली  नगर  नई  दिल्ली  TTX
 पालिका  समिति  और  प्राईवेट  इमदादी  स्कूलों  के  इंतजामों  के  विरूद्ध  कुछ  आरोपों  की  जांच  पडताल
 भी  शामिल  परिषद  की  मुख्य  मांग  सांविधिक  आयोग  की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में  जो

 दिल्ली  की  दिक्षा  की  मौजूदा  समस्याओं  की  जांच  जिसमें  भ्रष्टाचार  तथा  अत्याचार के
 मामले  भी  शामिल  हे ।

 मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 किसानों  की  बेदखली

 4414.  श्री  अ०  शक्  गोपालन  :  क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार
 केरल  में  कालियानथोडू के के  निकट  30,000  एकड़  भूमि  से

 किसानों  को  बेदखल  करने  का  है  ;

 इस  क्षेत्र  से कितने  परिवार  बेदखल  किये

 क्या  उनके  फिर  से  बसाने  के  लिये  कोई  योजनाएं  बनाई  गई  हे  ;

 यदि हां तो  उनका  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 afe  योजनाएं  नहीं  बनाई  गई  तो  उसके  कया  कारण

 गह-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  संभरण  मंत्री

 :  माननीय  सदस्य  द्वारा  कालियानथोडू  नाम  &  सम्बोधित  स्थान  कल्याणप्पा्थन्दु

 कोट्टायम  फ़ारेस्ट  डिवीज़न में  स्थित  इस  क्षेत्र  में  अवध  रूप से  भूमि  पर  कब्ज़ा  करने  वालों

 कीਂ  बेदखली  वन-संरक्षण  तथा  पन-बिजली  योजनाओं के  कारण  आवश्यक  हो  सकती है

 उन  परिवारों  की  ठीक-ठीक  संख्या  ज्ञात  नही ंहै  जिन  के  बेदखल  होने  की  सम्भावना है
 योंकि  अवध  कब्ज़ा  करने  वालों  की  गणना को  काम  अभी  पुरा  किया  जाना  है  ।

 अल्लाह  के  ऑद्योगिक

 4415.  श्री  अ०  ०७  गोपालन  :  क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )'  क्या  अल्लाह  औद्योगिक  कर्मचारियों की  31  fauraz,  1965 को  विरोध  स्वरूप  हड़ताल

 करने  के
 निर्णय

 की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  ;

 यदि
 तो

 उनकी
 शिकायतें

 क्या
 थीं  ;  और

 उनकी
 शिकायतें  दूर  करने  के  लिये  क्या  उपाय

 किये
 गये  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (ait  जगजीवन  राम  ):  जी  at

 श्रमिकों  की  निम्नलिखित  के  बारे  में  थीं  :--

 (1)  फर्टिलाइजर  एण्ड  कमि  ट्रावनकोर  foto  में  जबरी  छुरी  ।

 (2)  समयावधि  को  ध्यान में  रखे  बिना  पूरी  मजूरी  की  अदायगी
 ।

 (3)  क्षेत्र  में  थर्मल  पावर  प्लांट  लगाना  ।

 (4)  राशन  की  पर्याप्त  सप्लाई
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 केरल  सरकार
 की

 औद्योगिक  सम्बत्ध  मशीनरी ने  हस्तक्षेप  fears और  वह  (1)  और

 (2)  मामलों  को  सौहा दं पूर्ण  ढंग से  निपटाने  कीं  कोशि
 कर  रही  है

 ।  चौथी

 गात कोचीन के  पास  30,000  किलोवाट  का  एक  थर्मल  पावर  स्टेन  लगाना  मंजूर  हो  गया  है  ।

 तक
 राशन  की  सप्लाई  का  सम्बन्ध  सभी

 प्रकार
 के

 लोगों को  जिनमें  औद्योगिक  श्रमिक  भी  शामिल
 खाद्यान  वितरण  काट  दिए  गए  हे  |

 उद्योगों  पर  बिजली  की  कटोती  का  कुप्रभाव

 in  Tay a
 4416.  श्री  ०  Fo  गोपालन :  क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  HIT

 करेंगे  कि :

 कालीकट  के  फराक  तथा  चरूवान'र  क्षेत्रों  में  उद्योगों  पर  बिजली  की  कटौती  का  क्या

 कुप्रभाव  पड़ा  ql  ?

 (a)  इसका  कितने  उद्योगों  पर  कुप्रभाव  पड़ा  था ;

 कितने  व्यक्ति  बेरोजगार  हो  गये थे  ;  और

 क्या  सरकार ने  उन्हों  कोई  सहायता  दी  है
 ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  उत्पादन  पर  रुका  बहुत
 बुरा  प्रभव  पड़ा  है  ।

 एक  आरा  मशीन  तथा  तीन  अन्य  जो  कि  माचिस  और  मिट्टी के  acta

 बनाती  प्रभावित  हुई  ।

 केवल  afafaa  मजदूरों  जिन्हें  दिहाड़ी  पर  लगाया  जाता है
 बेरोजगार

 हुए  हैं  ;

 किसी  भी  स्थायी  श्रमिक  पर  कुप्रभाव  नहीं  पड़ा है  ।

 कोई  सहायता  नहीं दी  गई  है  ।

 फिल्म  और  AHA  कलाकार

 oye  क 4417.  श्री  ८” ह  धूहा  गोपालन  as

 श्री  do  Wo  wat  1०  ta सेन

 प्री  कार  लाल  बैरवा  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती

 डा०  महादेव  प्रसाद  श्री  सरजू  पाण्डेय

 भी  हुकम  चन्द  कछवाय  थ्री  स०  मोग्ब्  बनर्जी
 :

 क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  पक

 क्या  सरकार  का  विचार  फिल्म  और  asa  कलाकारों  की  रोजगार  स्थिति  के  बारे

 में  एक  विधेयक  पुर:स्थ।पित  करने का  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्तावਂ  की  मुख्य-मुख्य  बातें
 क्या  हूँ

 ;  और

 यह  कब  पुरर:स्थ।पित  किया  जायेगा  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  उद्योग में
 की  स्थितियों  को  नियमित  करने  के  लिए  विधान  की  एक  ड्राफ्ट  योजना

 पर  त्रिपक्षीय  समिति

 जो  कि  गठित  की  जा  रही  विचार  किया  जाना  सकें  कलाकारों के  बारे  में  विधान

 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है
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 फिल्म  उद्योग  में  रोजगार  नियमित  करने  के  संबंध  में  विधान के  डॉट  की  एक  प्रति  सभा

 की  मेज़  पर  रख
 दी  गई  है  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  6156/66  |]

 फिलहाल  सरकार  त्रिपक्षीय  समिति  की  सिफारिशों  की  इंतजार  करेगी

 कुमार  पिल्ले  समिति

 4418.  श्री  अब  Go  गोपालन :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांच-सदस्यीय  कुमारी  पिल्ले  समिति  ने  केरल  में  साम्प्रदायिक  आधार  पर  आरक्षण

 करने के  बार ेमें  अपना  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिया  है  ;

 यदि  at,  तो  इस  समिति  ने  क्या-क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  ह  ;  और

 इन  सिफारिशों के  बारे  में  सरकार  की  sat  प्रतिक्रिया है  ?

 गह-किये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  संभरण  मंत्री

 :  जी  ati

 और  इस  प्रतिवेदन  को  अभी  तक  प्रकाशित  नहीं  किया  गया  है  और  फिलहाल

 राज्य  सरकार के  पास  विचाराधीन है  ।

 खेतिहर  मजदूरों  में  रोजगार  के  अवसर

 4419.  श्री  प०  कुन्दन  :  क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  यह  सच  है  कि  दूसरी  योजना  अवधि  की  तुलना  में  तीसरी  योजना  अवधि  में  खेतिहर

 मजदूरो ंके  लिये  रोजगार के  अवसर  बढ़  गये  हे

 यदि  तो  किस
 हद  तक  ;

 क्या  दूसरी  खेतिहर  मजदूर  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिश को
 कार्यान्वित

 करने  का  सरकार  का  विचार है  ;  और

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  :  1964-65  की  ग्राम  श्रमिक

 जांच  के  अंतगर्त  एकत्रित  रोजगार  और  बेरोजगारी  सम्बन्धी  ध्  यौरे  का  faxeaat  होने  के  बाद  ही

 स्थिति  बताई  जा  सकती है  ।

 set  नहीं  उठता  ।

 दूसरी  खेतिहर  मज़दूरी  जांच  एक  तथ्य-निर्धारण  जांच  थी  ।

 we  नहीं  उठता  |

 उड़ीसा  में  इंजीनियरी  कालज

 4420.  श्री  धनेश्वर  सीना  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  उड़ीसा  राज्य  में  कितने  इंजीनियरी  कालेज
 खोले

 जाने  की  संभावना है  ;  और

 वे  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  जायेंगे  ?

 शिक्षा  मंत्री  स०  wo  चागला  )  :  चतुर  पंचवर्षीय  आयोजना के  उड़ीसा

 सहित  विभिन्न  में  आरम्भ  किये  जाने  वाले  इंजीनियरी  काजोल  की  संख्या के  बारे  में  अभी

 कोई  अन्तिम  fra  नहीं  किया  गया है  ।

 (3)  set  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  रेलवे  डाक  सेवा के  डाकघर

 4421.  श्री  घुलेदवर  मोना  :

 श्री  रामचन्द्र इलाका  :

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  इस  समय  रेलवे  डाक  सेवा
 के

 कितने
 डाकघर  ग  और

 1966-67 में  उड़ीसा में  कितने  डाकघर  खोलने का  विचार  है  तथा वे  किन-किन  स्थानों

 पर  खोले  जायेंगे  ?

 संसद-कार्य  तयबा  संचार  विभाग में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  *आर०  एम०  एस०

 पोस्ट  आफिस  नाम  का  कोई  कार्यालय  नहीं  si  उड़ीसा  राज्य में  फिलहाल  13  रेल  डाक  व्यवस्था

 कार्यालय  =  ।

 1966-67  के  दौरान  दो  रेल  डाक  व्यवस्था  कार्यालय  खोले  जाने  का  प्रस्ताव है  जिनमें

 से  एक  जयपुर  में  दूसरा  भद्रक  रेलवे  स्टेशन  पर

 प्रथम  भारतीय  संगणक  )

 4422.  श्री  राम  eee  यादव  :
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नये  प्रथम  भारतीय  संगणक  ने  काम  करना  आरम्भ  कर  दिया है  ;

 यदि  तो  इस  के  निर्माता  का  नाम  क्या है  तथा  इसकी  क्षमता  कितनी है  ;  और

 इसके  निर्माण  पर  कितना  खरच
 हुआ  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  qo  क०  :  se

 इसका  यादवंपुर  विश्वविद्यालय  और  भारतीय  सांख्यिकीय  संस्थान  द्वारा

 विश्वविद्यालय  की  इलेक्ट्रानिक  और  दूर  संचार  कम्यूनिकेशन  )  इंजीनियरी  प्रयोगशाला  में

 एक  संयुक्त  प्रायोजना
 के

 रूप
 में

 किया  गया  11
 अंक

 की  संख्या  का  कायें  करते  हुए  यह  प्रति
 सेकंड  10,000  जमा कौर  घटा  ;

 1,500
 गुणा

 और  1,200  भाग
 कर  सकता

 4,00,000  रु०  |

 Political  sufferers  in  Maharash  tra 2  @&

 4423.  Shri  Kamble  :

 Shri  D.  S.  Patil  :

 Will  the  Minis  ter  जय  i  ome  Affairs  be  pleased  to  state  :
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 (a)  the  financial  assistance  given  to  the  political  sufferers; in
 Maharasht tra  dui

 ing  1965-66;  and

 (b)  the  number  of  political  sufferers  for  whom  assistance  on  monthly  basi:
 has  been  provided ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya
 Charan  Shukla) :  (a)  Rs.  7:572 ' 20  P.

 (b)  Nil

 मुख्य  डाकघर

 4424.  श्री  ध्मलिंगम  :  क्या  संचार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नाथ  अर्काट  जिले  में  तिसवण्णमले  में  मुख्य  डाकघर  कं  इमारत  बनाने  के  लिए

 स्थानਂ  चुन  लिया  गया है

 wr  इस  काम  के  लिये  अजित  कर  ली  गई  है

 आर )  निर्माण-कायਂ  ae  तक  आरम्भ  होंगा

 इमारत  बनाने  में
 देरी  होने के  क्या

 कारण
 हें

 ?

 संसद-का  तथा  विभाग  म॑  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  जी  नहीं  ।

 से  )  प्रश्न  ही  नहीं  उठत ।

 चीनी  के  कारखानों  के  कर्मचारी

 4425.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा :  क्या  रोजगार  तथा
 grate  यह

 बताने  की

 कपा  _
 करा  कि  चानी के  कारखानों के  कम  चा

 रियो
 के  लिये  मजूरी  कभ बॉड  की  fe tfeari 4  के  SATS  पर

 बनाये  गय  सुत्र के  लाभ  तथा
 हानियों  क्या  हैं  ;  तथा  लाभ  कमानें  बाले  के  _  कारखानों  के

 मौसमी  कर्मचारियों के  संबंध में  बोनस  भुगतान
 1965 के  अन्तंगं त  लगाये  गये  हिसाब

 का  ब्यौरा  क्या है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  )  :  चीनी  उद्योग  के  मजूरी  ts  का

 बोनस  फार्मूला  उन  चार  क्षत्रों में  जिनमें  बोझ ने  देश  को  इस  उद्योग के  लि  ए  विभाजित  किया

 केवल  दो  उद्योगो ंके  लिए  था  ।  इन  क्षेत्रो ंमें  इस  उद्योग  की  विशेष  बातों
 और

 पिछली  प्रथाओं

 को  ध्यान  में  रख  कर  यह  फार्मूला  तैयार किया  गया  था
 ।  इस  फार्मूले  के  अन्तगंत  सभी  कर्मचारियों

 की  गन्ना  पेरने के  मौसम
 की  समयावधि  की  कमाई  मजूरी  और

 महंगाई
 पर  बोनस

 दिया  जाना  हिचकते  fr
 इसकी  राशि

 तीन  माह  की  मजूरी  से  अधिक
 न  हो

 ।
 वर्ष  के

 दौरान  हानि
 में

 जाने  वाले  या  थोड़ा  लाभ  कमाने  वाल  चीनी  सम्बंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त

 की  जाने  वाली  त्रिपक्षीय
 समिति

 करे  सामने  बोनस  न  देनें  का  मामला  रखने  का  अधिकार  था  wiz

 इस  समिति  का  frre  सम्बंधित  फैक्टरी  और
 उसके  कर्मचारियों

 पर  बाध्य  कर
 था |

 इसके  विपरित

 बोनस  भुगतान  अधिनियम  में :  निविष्ट  फार्मूला  देश  के  सभी  क्षेत्रों  और  सभी उ उद्योगों
 जिनमें

 चीनी

 उद्योग  भी  शामिल  समान  रूप  से  लाग ूहोता
 इस  फार्मूल के  अंतगर्त  बोनस  लखा  वह

 में

 अजित  कम  चोरियों  के  वेतन  या  मजूरी  पर  देय  बशर्ते ंकि  यह  और  हानि  को  ध्यान  में  रखे

 कम से  कम  वतन  या  मजूर  का  4  प्रतिशत
 हां

 और  अधिक से  अधिक  20  प्रतिशत  हो ।

 ह  अधिनियम  हाल  ही  म  लागू  हुआ  ad  इतनी  जल्दी  मजूरी  ate  के  फार्मूले  की  तुलना में

 चीनी  श्रमिकों  को  इसके  लाभ या  हानि  का  अनुमान  लगाया  जा  सकता
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 सिनेमा
 a

 के  टिकटों  की  अनधिकृत  बिक्री

 4426.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ७११५ करेंगे  कि  :

 ५  .
 1965-66 में  दिल्ली में में  fayat & के  टिकटों  की  अनधिकृत  बिक्री के  कितने  मामले  पकड़े

 द्र

 (  अपराधियों के  विरुद्व  ब्या  कार्यवाही  की  गई  ;  और

 कितने  मामलों  में  दंड  दिया  गया  ;  और  क्या
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विद्याचरण  :  2641

 अपराधियों  के  विरुद्ध  मुकदमे  चलाये  गय  थे  ।

 188  मामलों में  दोष  सिद्ध  हुए  तथा  अपराधियों  को  किया  गया  ।  75  मामलों

 की  अभी  जांच  हो  रही है  ।

 दिल्ली  में  जीव-रासायनिक  श  तेयार  करने  वाली  संस्था

 4427.  श्री  रामानन्द  शास्त्री  :

 श्री  राम  यादव  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्लो में  हाल  में  जोव-रासायनिक  पदार्थ  तैयार  करने  वाली  प्रथम  संस्था  स्थापित

 की  गई  हें  ;

 यदि  तो  इस  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  और  इस  पर  कुल  कितना  as  हुआ  है  ;

 और

 क्या  इत  संस्था
 ने

 अब  तक  कोई  जोव-रासायनिक  पदार्थों  तैयार  किये  है ं?

 शिक्षा  मंत्री  म,०  क०  चागला  )  :  कुछ  दुलंभ  जीव-रासायनिक  तैयार  करने के  लिये

 वल्लभभाई  ५ पटल  दिल्लो में  1-1-66 से  एक  यूनिट  स्थापित  किया  गया है  |

 और  :
 _  अबू तक  यूनिट  द्वारा  थोडी  थोडी

 मात्रा
 में

 निम्नलिखित  तीन

 रासायनिक  तेयार  किये  गये  हे ं:

 ऐडिनोसिन  ट्राइफास्फेट  ;

 साइटोक्रोम  सी  ;  और

 ग्लूकोज--फास्फेट  |

 1966-67  में
 यूनिट  द्वारा  gate

 जीव-रासायनिकों  की
 तैयारी  का  काय॑

 आरंभ  किया  जाएगा
 ॥

 1965-66  वर्ष  के  लिये  यूनिट  को  1  लाख  रुपये  का  अनुदान  स्वीकृत  किया  गया  था  और

 1966-67
 कें  लिए  क्रिया  आवश्यकताओं

 पर
 विचार  किया  जां  रहा

 हनमान  पर  चढ़ना

 4428.  श्री  राम  रख  यादव 7®  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  बंबई  के  पर्वतारोहियों  के  एक  दल  नें  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  पतों  में  स्थित  हनुमान

 चोटी  पर  चढ़ने  का  निश्चय  किया  ;
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 यदि  लिलि  तो  इन  पर्वतारोहियों  का  विवरण  तथा  उनकी  अहं तायें  क्या  और

 इस  पवंतारोहण  के  कब  तक  आरंभ  किये  जाने  की  संभावना है
 ?

 दिक्षा  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  भक्त  दर्शन  )  :  जी  हां  ।

 विवरण  संलग्न  जिसमें  सुचना  दी  गई  है  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या

 एल०  टी ०  6157/66

 19661

 अध्यापकों को  पुरस्कार

 4429.  बसुमतारी  :
 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  नें  विश्वविद्यालयों  के  अध्यापकों  को

 वित्तीय  सहायता  aa  ay  अपनी  योजना  के  अन्तंगंत  1966-67  में  पुरस्कार देने  के  लिये  112  अध्यापकों

 को  चुना है  ;  और

 यदि  तो  प्रत्येक  पुरस्कार  की  राशि  कितनी  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  मु०  क०  चागला  )  sf
 at

 1  प्रति  अध्यापक  2,000

 2  एक  1,600  रुपये

 3  प्रति  अध्यापक  1,500  रुपये

 37  अध्यापक  प्रति  अध्यापक  1,000  रुपये

 12  प्रति  अध्यापक  750  रुपये

 6  एक  अध्यापक  700  रुपये

 एक  अध्यापक  6.00  रुपये

 45  प्रति  अध्यापक  500  रूपये

 9.  एक  अध्यापक  400  रुपये

 10.  दो  प्रति  अध्यापक  300  रुपये  |

 उड़ीसा  में  तेल  के  निक्षेप

 4430.  डा०  कोनोर  :

 श्री  सदानन्द :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लगभग  dag  पहले  उड़ीसा  राज्य
 में

 क्योंकर
 के  जिला  मुख्यालय

 से  25  सील  दूर  तु रू मूंग  नामक  गांव में  जो  एक  कुआं  पाया  गया
 था

 उसमें  से
 अब  मिट्टी के

 तेल

 की  गंध  आ  रही  है  ;

 क्या  कुएं के  मालिक नें  राज्य  सरकार  को  पहले  ही  इस  बात
 की  सुचना दे  दी  है  ;

 और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसी  कोई  सुचना  मिली  है  और  यदि  तो  राज्य  सरकार  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मामले  में  अब  तक  क्या  कायंवाही  की
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 पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्री  अलं गे सम  )  (  जी  नही ं|

 जीਂ  att  लगभग  दो  साल  पहले  मिट्टी के  तल की  संदिग्ध  गंध के  बारे  में  मालिक ने

 सुचना  दी  था

 राज्य  सरकार  ने  मामल  की केन्द्रीय
 सरकार के

 पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  मिली

 छानबीन  का  और  उन्हें  मालूम  हुआ कि  यह  सुचित  गंध क्एं क ेके  पास  रखे  हुए  दो  मिट्टी के  तेल के

 ड्रमों के  चून ेके  कारण  थी  ।

 Displaced  persons  in  Badmer

 4431.  Shri  Tan  Singh  :  Will  the  Minister  of  Labour,  Employment  and
 Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)
 the  number  of

 Displaced
 Persons  who  came  to  India  during  Indo-Pak.

 conflict  and  who  were  lodged in  camps  in  Badmer  district ;

 (9)  the  total  assistance  granted  to  them  so  far  in  the  form  of  foodgrains,  money
 and  clothes;  and

 (c)  whether  plots  of  land  would  be  allotted  to  them  before  the  start  of  rainy
 season  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and
 Rehabilitation  (Shri  R.

 Chavan)  :  (a)  Out  of  the

 people

 who
 migrated

 to
 India  2,525  were  lodged in  camps  in  berder  districts.

 (b)  Till  31-3-1966,  assistance  to  the  extent  of  Rs.  1,33,750  was  granted  to
 them.  In  addition,  a  substantial  number  of  quilts,  clothes  and  utensils  have  been
 distributed  to  them  and  they  have  also  been  provided  free  ration

 (c)  Rajasthan  Government  is  making  efforts  to  allot  land  before  the  rainy
 season

 Relief  to  persons  displaced  during  Indo-Pak.  Conflict

 4432.  Shri  Tan  Singh :  Will  the  Minister  of  Labour,  Employment  and
 Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Indian  Nationals  who  had  to  leave  their  villages  in  the  bor-
 der  areas  of  Rajasthan  during  the  Indo-Pak  conflict;

 (b)  the  total  amount  of  relief  given  by  Government  to  such  displaced  persons
 in  the  snape  of  foodgrains,  clothes  and  money  so  far;  and

 (c)  whether  the  payment  ofrelief  is  proposed  to  be  given  to  these  people  before

 they  return  to  their  places  toenable  them  to  reconstruct  their  houses?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and

 Rehabilitation  (Shri  D.  R.  Chavan) :  (a)  7,464.

 (b)  Rs.  2,08,905

 (c)  Yes,  Sir

 त्रिवेन्द्रम  में  अप्रचलित  पाठ्य  पुस्तकें

 4433.  AY  Ho  ब०  राघवन  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 31  1965  को  पाठय  पुस्तक  त्रिवेन्द्रम  में  जमा

 लित  पाठ्य  पुस्तकों  का  कुलਂ  मूल्य  क्या  q
 ;
 ;
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 $= a.

 गत  छः  वर्षों  में  अप्रचलित  पाठ्य  पुस्तकों  के  रखरखाव  पर  कितना  व्यय  और

 क्या  एक  जिसमें  गये छः  वर्षों  में  अप्रचलित  घोषित  की  गई  पुस्तकों  के  ais

 उनकी  संख्या  तथा  उनके  लेखकों  के  नाम  दिये  हुए  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 _  दिक्षा  मंत्री  सु०  क्क्०  से
 :

 राज्य  सरकार
 से  सुचना  एकत्र की  जा  रही

 है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख दी  जायेगी  ।

 Production  of  Cement

 4434.  Shri  N.  Tiwary  :  Will  the  Minister  of  Education
 be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Central  Research  Laboratory,  Jorhat  has

 discovered  anew  process  of  manufacturing  cement  in  which  sulphur  will  not  be

 required  and  no  expenditure  will  be  incurred  on  the  import  of  sulphur  and

 (b)  ifso,  whether  any  scheme  has  been  formulated  for  its  propagation  ?

 The  Minister  of  Education  (Shri  M.  C.  Chagla)  :  (a)  The  Regional
 Research  Laboratory,  Jorhat,  has  worked  out  a  process  for  manufacturing  cement

 using  the  high  sulphur  Assam  Coal  as  fuel.  In  this  process  the  clinker  obtained
 need  not  be  blended  with  gypsum  as  the  sulphur  present  in  the  coal  becomes

 available  for  retarding  the  setting  of  the
 cement.

 {b)  Not  yet,  Sir.

 Minimum  Wages  for  Labour

 5.  Shri  D.  N.  Tiwary  :  Will  the  Minister  of  Labour,  Employment
 and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  proposals  made

 at  the  annual  function  of  Rajasthan  unit  of  the  All  India  Trade  Union  Con-

 gress  held  on  the  18th  and  19th  December,  1965  to  the  effect  that  the  minunum

 wages  for  every  class  of  labourers  should  be  fixed  and  that  the  bonus  must  be

 paid  to  workers  by  the  end  of  January  every  year;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto?

 The  Minister  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation  (Shri  Jag-

 jivan  Ram)  :  (a)  Yes.  The  matters  mainly  concern  the  State  Government  of

 Rajasthan.

 (b)
 Necessary  action  is  being  taken  by  the  Government  of  Rajasthan.

 विकलांग  और  ara  व्यक्तियों  में  बेरोजगारी

 4436.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  8

 1965  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  249 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 & .  क्या  यह  सच  है  कि
 में  विकलांग  और  अन्धे  व्यक्तियों  में  बेरोजगारी  बढ़ती  जा

 है  ;  और

 प्र Peg  cers  fears  ऊ  far  काਂ  ara  वारी  की
 SISTSEES ु  जिला  Th Nit  st  TiS  tet  गई

 7428



 27  1966  लिखि
 —

 (#)  feet  के  विशेष  रोजगार रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्र  (aft  जगजीवन
 :

 कार्यालयों  में
 नियुक्ति  सहायता  के

 लिय  नाम  दर्ज
 कराने

 वालें  विकलांगों  अर्थात  अंगों  की  विक्ती
 से

 पीड़ित
 लोगों  को  संख्या  सन  1963  के  मुकाबिले  में  बढ़ी  नियुक्ति  सहायता  चाहने  वाले

 अंधे  उम्मीदवारों  की  संख्या  कुछ  कम  हुई

 सरकारी  और  निजी  क्षेत्र  के  नियोजकों  से  आग्रह  किया  जाता  है  कि  वे  ऐसे

 वारों  अपने  यहां  रिक्त  होने  वाले  स्थानों  पर  नियुक्त  wt  सरकारी  विभागों/ब्प्तरों  में

 एसे  विकलांग  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  के  लिय  भारत  सरकार  द्वारा  अग्राधिकार  तीसरा  वग

 111  )  स्वीकृत
 इसके

 अलावा  प्रशासन  gre  नियुक्त  स्वास्थ्य  परीक्षा

 के  विशेष
 बड  द्वारा

 उम्मीदवार
 टाइपिंग  के  लिये  अयोग्य  घोषित  किए  जानें  पर  लोअर

 डिवीजन  कलक  नियुक्त  करते  समय  टाइपिंग  जानने  की  अनिवार्य  ad  में  छट  दी  जाती  है  ।

 एसे  विकलांगों  fare  उक्त  बोर्ड  द्वारा  नौकरी
 के

 लिय  स्वस्थ  मान  लिया  जाता  सरकारी

 fa  wi  में  नियत  होने  पर  सामान्य  डाक्टरी  जांच  के  लिये  नहीं  जाना  पड़ता ।

 उत्तर  प्रदा  म  डाकघर

 4437.  शौ  यशपाल  सिह

 श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  उत्तर  प्रदेश  में  1966-67  में  कितने

 को  मुख्य  डाकघर  तथा  शाखा  डाकघर  बानो  जाने  की  संभावना  है
 ?

 संसद-कार्य  TAT  संचार  विभाग
 में  राज्यमंत्री

 जगन्नाथ
 :

 उत्तर  प्रदेश  में  1966-67

 के  दौरान  तीनਂ  उप डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाकर  प्रधान  डाकघर  बनाने  130  अतिरिक्त  विभागीय

 दाखा  डाकघरों  को  विभागीय  उप डाकघरों  में  परिवर्तित  करने  की  संभावना हैं  ।

 तार  और  टेलीफोन  राजस्व  की  बकाया

 4438.  श्री  यशपाल  सिंह

 श्री  दलजीत  सिह

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 कण
 ws 31  1965  को  देश में  जिला  तार  at}

 क  ि  टेलीफोन  का  कुल  फ्रीडा  बकाया

 राजस्व  वसूल  करना  ;  आर

 इसके  क्या  कारण

 संसद-काय  तथा  संच।र  विभाग  में  राज्य  जगन्नाथ
 :

 तथा  :  एक

 विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा
 जा  रहा  है  ।  [  पुस्तकालय में

 रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी ०

 6158/66  1]

 दिल्ली  में  टेलिफोन  के  कनेक्शन  शाट  देता

 4439.  श्री  सुबोध  हंसना  श्री हु  चचा  बरुआ :

 श्री  स०  च०  सामन्त  श्री  कार  लाल  बरवा

 श्री  भागवत  झा  आजाद
 :

 श्री  हुकम  चन्द  करवाया

 श्री  स०  लाग  द्विवेदी  द |  ष्ग्पु  हद  रो

 य  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करने  कि
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 क्या  दिल्ली  में  उन  व्यक्तियों  जिन्होंने  टेलीफोन
 के  बिलों

 का  भुगतान  नहीं  किया

 उनके  टेलीफोन  कनेक्शन  काट  देने  के  नोटिस  जारी  किये  गये  और

 यदि  तो  दिल्ली  में  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 सद्-काय  तथा  संचार  विभाग a  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  (#)  ter

 जन  1965  से  अब  तक  23,500  उपभोक्ताओं  के  नाम  रजिस्टर  नोटिस  जारी  किये

 जा  चुक  हें  ।

 तेल  शोधन  क्षमता  at  विस्तार

 4440.  श्री  मघ  लिमये  भीं  जसवन्त  मेहता

 श्री  कियान  पटनायक  श्री  दी०  चे  :

 ड्  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करने  कि

 क्या  सरकार  ने
 देश  म ेनें  तल-शोधन  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिय  कोई  किये  क्रम

 बनाया  है  ;

 इस  विस्तार  का  कितना
 भाग

 नये
 सरकारी

 तथा  गर  सरकारी  तेल  दोधक

 कारखाने  खोल  करके  पुरा  जायेगा  और  कितना  विंमान  सरकारी  गेर-सरकारी

 तल  शोधक  कारखानों  का  विस्तार  करके  पुरा  किया  जायगा ;  और

 अगली  पंचवर्षीय  योजना
 अवधि  के

 अन्त  तक  तयार  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  वार्षिक

 आयात  बीजक  क्या  होंगा ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  अलं गे सम  )  जी  ari

 चौथी  योजना  की  अवधि में  सरकारी  क्षेत्र  में  लगाई  जाने  वाली  प्रस्तावित  नई  दोहन

 शालाओं  की  क्षमता  प्रतिबंध  7.  5  मिलियन  मीटरी  टन  होंगी ।

 चौथी  योजना  के  आरम्भ  में  सरकारी  क्षेत्र  की  विमान  शोधन  शालाओं  के  विस्तार से  2

 से  लेकर  2.5  मिलीयन  तक  मीटरी  टन  की  शोधन  क्षमता  पदा  की  जायेगी  ।

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  किसी  भी  aaa के  विस्तार  के  बार ेमें  अभी  कोई  facia  नहीं  किया

 गवा है

 चौथी  योजना  के  अन्त  तक  तयार  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  वार्षिक  आयात  बीज्क  के

 लगभग  6  करोड़  रूपये  तक  होने  की  सम्भावना 2  ।

 बोनस  भगवान  1965  के  विरुद्ध  मुकदमे

 4441.  श्री  लिमये  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 नियोजकों  द्वारा  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  आरम्भ  किये  गये  मुकदमों  के  बारे

 जिनमें  बोनस  भुगतानਂ  1965  के  महत्वपूर्ण  उपबन्धों  को  चुनौती  दी  गई  नवीनतम

 स्थिति  क्या  है  ;

 क्या  सरकार ने
 त्रिपक्षीय  सम्मेलन  अथवा  किसी  अन्य  माध्यम  के  जरिये  नियोजकों

 को
 न्यायालय  में  मुकदमे  कर  के  औद्योगिक  सम्बन्धों  में

 कटता
 पैदा  करने  से  रोकने  के  बारे में

 प्रयास  किये  और
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 यदि  तो  इस  प्रयासों  की  gat  द  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  :  अनेक  उच्च  न्यायालयों  और

 सर्वोच्च  न्यायालय में  याचिकाएं  दायर  की  गई  जिनमें  इस
 अधिनियम

 की  संवैधानिक  वैधता

 को  चुनौती  दी  गई  है  ।  जो  मामले  सर्वोच्च  न्यायालय के  पाप  पड़  &  उनकी  यु दवाई हो हो  रही  है

 और  :  त्रिपक्षीय  स्थायी  श्रम  समिति  के  पिछले  afar  में  भाग  लेने  वाले

 कुछ  व्यक्तियों  ने  बोनस  अधिनियम  के  बारे में  मुकदमे  और
 बोनस

 का  भुगतान  होने  के  कारण

 मजदूरों  में  व्याप्त  बैचेनी  का  ज़िक्र  किया  ।  कुछ  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  संबंधित  पक्षों  के  जाने

 हुए  रवय ेके  कारण  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  सामने  नहीं  आया

 शोधित  तेल  का  उत्पादन

 4442.  थ्री  मंथ  नभ लिप्रयं

 श्री  किशन  पटनायक

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे t

 अगले  पांच  वर्षों  में  स्वदेशी  अशोधित  तेल
 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  में

 कोई  योजनाएं  तयार  की

 क्या  इसके  बारे  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किय  गय  और

 अगली  पंचवर्षीय  योजना-अवधि  के  अन्त  तक  देश  में  अशोधित  तल  का  उत्पादन  कितना

 हो  जायेगा  और  अशोधित  तल  का  वार्षिक  आयात  विजय  क्या  होगा

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  और  हाँ  ।

 चौथी  योजना  के  अन्त  तक  देशीय  कच्चे  तेल  उत्पादन  211.  5  मिलियन  मीटरी

 टन  तक  होने  की  सम्भावना ए  उस  समय  आयात  प्रति  वह  67.  5  करोड़  रुपये  का होगा ।

 विदेशों  में  भारत  के  विज्ञान-छात्र

 4443.  oft  कर्मी  सिंहजी  :  क्या  farart  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे
 कि  ?

 विदेशों  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकीय  की  दिक्षा  प्रशिक्षण  प्राप्त  क  वाल  भार

 तीय  छात्रों  की  संख्या  कितनी  और

 कितने  भारतीय  बंटाती  तथा  इंजीनियर  विदेशों  में  उच्च  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे
 \

 शिक्षा  मंत्री हू
 धन  चांग ला :  ae ON (#)  उपलब्ध

 आंकड़ों  के  अनुसार  1-1-1965
 को

 विज्ञान  और  इंजीनियरी  टेक्नोलोजी  में  विदेश  में  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  पाने  वाले  भारतीय

 विद्यार्थियों
 की  संख्या

 )
 1,675  और  4,084  थी

 1-4-1965  लगभग  1,663  वैज्ञानिक

 और

 2,930  इंजीनियर
 विज्ञ  विदेश में  उच्च  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  थे

 चमड़ा  क्रमिक ों  की  नजरों

 4444,  of  स०  मो  बनर्जी  :  क्या  रोजगार  तथ  बिस्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करं  गे
 कि

 5,/66
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 क्या  यह सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  चमड़ा  श्रमिकों  मोदी  ज  tay  बाली है  ह  ह  है  न्यूनतम  मारी

 देश  में  सब
 से  कम  और

 यदि  तो  उनकी  मजूरी  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रोजगार  TAT  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  जी  नहीं

 ऊंपर  में  व्यक्त  स्थिति  पर  ध्यान  दिये  बिना  न्यूनतम  मजूरी में
 संशोधन

 के
 प्रशन

 पर  उत्तर  प्रदेश  सरकारਂ  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  चमड़ा  और  चमड़े  के  सामान
 के  लिये

 भी  हाल  ही  में  एक  मजूरी  बो  नियुक्त  किंया गया

 रेडियो  az

 4445,  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 30  1966 को  भारत  में  कुल  कितने  रेडियो  सेट  प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  और

 उस  तिथि  तक  कितने  लाइसेंसों  का  नवीकरण  किया

 संसद-कायम  तथा
 संचार  विभाग में  राज्य

 मंत्री  जगन्नाथ
 :  (#7)  30  1966

 को  भारत  वर्ष  में  प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  रेडियों  सेटों  की  aa  संख्या  .  64,45,588  थी

 31  1966  तक  44,73,882  लाइसेंसों का  नवीयन  कराया  जा  चका है

 उत्तर  प्रदेश  में  डाक  और  तार  कर्मचारियों  के  लिये  क्वाटर

 4446,  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय

 शी  यदा पाल सिह

 क्या
 संचार

 मंत्री
 यह  बताने

 की  कपा  करेंगे

 31  1965  तक  उत्तर  प्रदेश
 में

 कितने  डाक  और तार  ‘waaay  के  पास

 क्वाटर  और

 क्या  1966-67  में  उत्तर  प्रदेश  में  डाक  और  तार  कमंचारियों  के  लिये  क्वाटर  बनाने

 का

 को
 प्रस्ताव  ह

 ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 (at  जगन्नाथ

 :
 2868

 |

 कर्मचारियों  के  लिये
 क्वार्टरों

 की  86  यूनिटों  की  मंजूरी  दी  गई  थी

 ि से  34  यूनिटों  का

 निर्माण

 जारी  है  और  शेष  52  यूनिटों  का कायें  1966-67  के  दौरान ह
 में  लिया  जाएगा

 उत्तर  प्रदेश  —  में  विभिन्न  स्थानों  पर  कर्मचारियों  के  लिये  104  क्वार्टरों  के  निर्माण

 की  योजनाएं  मुरादाबाद  और  बरेली  में  डाक-तार  कालोनियों  की  योजनाएं  भी  तेयार  की  जा

 रही  =

 उत्तर  प्रदान म  डाकघर

 4447.  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 31
 1966

 को  उत्तर
 प्रदेश  में  कितने  डाकघर  किराये  की  इमारतों

 में  काम
 कर  रहे  थे  ;

 1964-65  और  1965-66  में  अब
 तक  सरकार ने  कितना  किराया  और

 (7)  थे  डाकघर  कब  तक  अपनी  इमारतों  में  काम  करना  आरम्भ  कर  देंगे  ?

 7432



 27  1966  लिखित  उत्तर

 संसद-काय॑  तथा  संचार  विभाग में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  14251

 1964-65 के  दौरान  1965-66  के  दौरान

 5,58,677  रुपय  5,75,899  रुपय  20  पसे

 (7)  मौजूदा व  भावी  आवश्यफताओं  की  पूर्ति  के  लिये  भूमि  अधिग्रहण
 की

 दिशा
 में  सरकार

 कदम  उठा  ६ रही  जहां  कहीं  भी  भूमि  उपलब्ध  होती  वहां  जल्दी  ही  इमारतें  बनाने  की

 कारवाई  की  जाती है

 समुद्र  तलवर्ती  समक्ष-तार  कौंसिल

 4448.  श्री  दी०  चल  दार्मा  १

 श्री  बागड़ी

 श्रीमती  साबित्री  निगम

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  संसार  के  अन्य  देशों  के  साथ  | ह समद्रतलवर्ती ्  समक्ष-तार  के  द्वारा  भारत  का  सम्पर्क

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  होता  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या हैं  और  कब  तक  इसके  पुरा  होने  की

 वना  है

 संसद-कार्य
 तथा  संचार  विभाग

 में
 राज्य  मंत्री  जगन्नाथ

 :  जी  इस  प्रदान

 पर  मार्च  1966  में  लंदन  में  हुए  राष्ट्रमंडलीय  दूरसंचार  सम्मेलन  में  विचार  हुआ  ai  क्योंकि

 कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  हो  पाया  इस  कारण  लगभग  2  महीनों  में  इस  seq  पर  आगे  विचार

 होने  की  संभावना  है  ।

 प्रस्ताव यह  है  कि  राष्ट्र मंडलीय  समुद्री  सहधरीय  तार  सबमेरीन  कौंसिल

 को  पेनांग  से  मद्रास  तक  और  मद्रास  से  आगे  कोलम्बो  तक  बढ़ा  दिया  समुद्री
 तार  डालने  का  पक्का  निश्चय  होने  के  पश्चात्  24  या  3  साल  के  अन्दर  यह  लाइन  व्यवसायिक

 काय  के  लिये  उपलब्ध  हो  जायेगी ।

 कोरवा  उर्वरक

 4449,  श्री  कोला  श्री  लक्ष्मी  दास

 श्री  Ho  ना०  स्वामी  श्री  दीदार  देव  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करा  कि  :

 क्या  भारतीय  उवंरक  निगम  के  कोरवा  डिवीजन  के  कर्मचारियों  ने  निगम  के  axe

 नਂ  प्रबन्ध-निदेशक  को  अपनी  छंटनी  के  बारे में  कोई  अभ्यावेदन  दिया  है

 यदि  तो  इस  अभ्यावेदन  का  ब्यौरा  क्या हैं  ;  और

 इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री
 जी  gt

 अभ्यावेदन  में  निम्नलिखित  मुख्य  बातें  थीं  :--

 तर्कों  द्वारा  कुछ  कमंचारियों  की  छंटनी
 के

 फसलें  की  न्यास  संगति (i)
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 (ii)  निगम  के  अन्य  यूनिटों  एवं  प्रभागों  ae  सरकारी  क्षेत्र  की  दूसरे  उपक्रमों  मे  स्टाफ
 के  इस्तेमाल  करने  की  सम्भाव्यता  की  खोज  के  लिये  और

 (iii)  सरकारी  कल्चर
 के  दूसरे  उपक्रमों  या  किसी  स्वायत्त

 (autonomous)
 सरकारी

 निकाय  में  फालतू  कर्मचारियों  को  लगाने  के
 लिये  रोजगार  एवं  प्रशिक्षण

 के
 प्रधान

 निदेशक  BY  सहायता  प्राप्त  करना  |

 (7)  इस  बारे में  प्रबन्धकों  ढारा  निम्न  कार्यवाही  की  गई  है
 :--

 (1)  छंटनी  की  आवश्यकता  का  पूरे
 तौर

 पर
 अध्ययन  किया  और  यह  मालम  हुआ

 अनुसार कि  इस  बारे में  की  गई  कायंवाही  पुर्णतया  न्याय  संगत
 थी

 और  कानून  के
 थी

 (  4 |
 i)  छंटनी  HY  कार्यवाही  करने  से  पहले  कोरवा  के  फालतू  स्टाफ  को  निगम

 के
 अन्य

 यूनिटों
 भारत  सरकार

 के
 कई  दूसरे  उपक्रमों  में  लगाने  के  लिये  यत्न

 किये  गये  ।  उनको  दूसरे  सरकारी  उपक्रमों  में  लगाने  की  सम्भावयताओं
 की

 खोज

 के
 लिय  रोजगार एवं

 प्रशिक्षण
 के  महानिदेशक  को  भी  फालतू  स्टाफ  के  भेजे  गये  ।

 (ii)  उपयुक्त  (11)  में  बताये  गये  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप  करवा  प्रभाग  के  उपलब्ध

 बुल  226
 काम

 कर  रहे  कर्मचारियों  में
 से

 केवल  24  कमंचारियों  के  लिये
 ही

 अन्तिम

 छंटनी  कार्य  आवश्यक  हुआ  और  शेष  को  निगम  के  अन्य  यूनिटों/प्रश्नागों  में

 स्तरित  किया/लगाया  गया है  या  भारत  सरकार  के  अन्य  उपक्रमों  में  लगाया

 जिन  कूँचा  रियों  की
 छंटनी  की

 गई  उन्हें  इण्डस्ट्रियल  डिस्पयूट (iv)  (Industrial

 Dispute)  एक्ट  के  अन्तगंत  केवल  उनके  सारे  देय  (dues)  &  नहीं  बल्कि  कुछ

 अनुग्रह पू बं क  (ex-gratia)  अदायगी  भी  की  गई  ।

 खानों  में  दुर्घटनाएँ

 4450.  श्री  कल्ला  विद्या

 थी  ० हूँ०  ना  स्वामी

 श्री  लक्ष्मी  दास

 क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 4 क: 2. वष  1965  में  छोटी  खानों  ag  बड़ी  खानों
 में  हुई  विधि भिन्न  म ने  सकी  दुर्घटनाओं  की

 प्रतिशतता  क्या है  और

 छोटी  खानों  बड़ीਂ  खानों में  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  अन्तर  होने  के  क्या  कारण
 त

 ?

 रोजगार  तथा
 पुनर्वास

 मंत्री  जगजीवन
 :

 एक  विवरण  जिसमें  अपेक्षित

 सूचना  दी  गई  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  गया है  भें  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  टी०  6159/66  ॥]

 जसा कि  उक्त  वितरण  से  स्पष्ट  यह  आवश्यक है
 कि  खानोंਂ

 और
 कोयला  खानों  को  अलगਂ  अलग  लिया  जाए  ।  कोयला  खानें  सदृश्य  खाते

 ।.  खुले

 मुंह
 की

 बड़ी  बड़ी  कोयला  खानें  पर्त  अधिकांश  बड़ी  कोयला  खानों  में
 भूमि  के  नीचे  काम

 होता  है  और  वहां  काम  की  स्थिति  अधिक  कठिन  खानों  की  रसयुक्त  तह
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 7  1888  )  लिखित  उत्तर
 बनना

 नियंत्रण  की  विस्फोटकों  ar  अधिक  प्रयोग  कं त्रीकरण  की  अधिक  आदि  ऐसे

 तथ्य  2  जिनके  कारण  इस  प्रकार  की  खानों  में  काम  करना  अधिक  खतरनाक
 जाता  है  छोटी

 कोयला  खानों  में  काम  की  अपेक्षाकृत  अधिक  सुरक्षात्मक
 स्थिति  |

 जहां  तक  TERA:  प  सम्बन्ध  वे  नलदा रच  न् म भ  यहीं  आती  ।  जबकि  सोना
 कमी

 के
 नीचे  बहुत  ज्यादा  गहराई  में  निकाला

 जाता  बहुत  से  अन्य  खनिज  पदार्थ  खले  मुंह
 की  खुदाई से

 frat  जाहे  गैर-कोयला  खानों  के  बारे  में  कोई  सामान्यीकरण  कुछ  अवास्तविक

 क्योंकि  प्रत्येक  किस्म  की
 खात  में

 काम  की  स्थिति  भिन्न  भिन्न

 दंडकारण्य  में  देवदहारा  नदी  पर  परियोजनाएं

 4451.
 श्री  कोयला  लि. चवेकया चै :

 शी  Ho  Alo  स्वामी :

 क्या
 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दंडकारण्य  विकास  प्राधिकार  ने  देहरा  नदीं  फर  कुछ  परियोजनाओं  लियें

 कोई  योजनाएं  बनाई  और

 यदि  तो  उन  का  ब्यौरा  कया है
 ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय में  उपमंत्री  दा०  रा०  और  (=)  ॥

 दण्डकारण्य  कें  पसालकोट  खण्ड  में  दियो राना ला  पर  168  लाख  रुपय  की  लागत  से  एक  सिंचाई  बाघ

 बनाने की  मंजरी  हाल  ही  में  देदी  गई  हैं
 ।  इस  बांध

 द्वारा  लगभग  25,000  एकड़  कृष्य  क्षेत्र
 को  सिंचाई  प्रस्तावित  की  गई  इसमें  लगभग  17,000  एकड़  भूमि  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये

 पित  व्यक्ति  जो  इस  खण्ड  में  बसाये  गये  उनके  हित के
 लिये  दोष

 भूमि  स्थानीय

 वासियों  कैलाश  के  लिये  प्रयोग  में  लाई  जायेगी ।

 Facilities  for  Teachers  in  U.  P.

 4452.  Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :

 Shri  S.  C.  Samanta  :

 Shri  Subodh  Hansda  e e

 > Will  the  Minister  of  Education  be  pleased  to  tate  3

 (a)  whether  the  scheme  of  U.  P.  Government  for  providing  facilities  such  as

 pension,  provident  fund,  gratuity  to  two  lakh  and  thirtyfive  thousand  teachers
 who'are  mostly  primary  school  teachers  is  being  adopted  by  other  State  Gevern-
 ments  also;  and

 (b)  whether  the  C2ntral  Governme

 Governments  in  this  regard?
 nt-have  given  any  suggestions  to  the  State

 The  Minister  of  Education  (Shri  M.  Chagla)  :  (a)  Yes,  Sir.  Many

 States  have  adopted  the  schems  of  providing  these  facHities-and  others  ar

 it  up  as  and  when  funds  permit.
 दबका

 ..  (b)  The  Gentral.Government  have  been  suggesting  to  the  State  Govern-
 ments  that  they  should  adopt  the  Triple  Benefit  Scheme.  for  teachers  in.aided

 schools.  Government  school  teachers  have  the  usual  benefits
 available

 in  the  Gov-
 ernment  employment.

 FASS
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 कोयला  खानों  में  दुर्घटनाएं

 4453.  शी  प्र०  Co  चक्रवर्ती  :

 श्री  घुलेइवर  सोना  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका

 कया  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  छुपा  करेंगे कि  :

 वह  1965  में  कोयला  खानों  में  कितनी  दुर्घटनाएं  उनके  क्या  कारण  थे  और

 उनके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्तियों  की  मत्यु  हुई  ;  और

 नवीनतम  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  की  व्यवस्था  किये  जाने  के  बावजूद  बार-बार

 steamed  होने  के  प्रश्न  पर  विवार  करन ेके  लिये  क्या  सरकार ने  कोई  विशेष  समिति  बनाई

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  राम  )  :  कोयला  खानों  में  1965
 Lo  a में  हुई  घातक  दुर्घटनाओं के  कारण-वार  वर्गीकरण  के  संबंध  में  एक  विवरण  सभा  की  मेज  १  थि

 रख  दिया  गया  में  रखा  गेया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  6160/66  |]

 खानों  में  खतरा  स्वाभाविक  है--विशेषकर  और  पंजीकृत  खानों  जहाँ  स्तर

 ऊंचे  तापमान  और  आद्रता  Ta,  धलि  आदि  से  उत्पन्न  समस्याओं  का  सामना

 करना  पड़ता  खानों  में  सुरक्षा  के  प्रश्न  के  समस्त  पहलुओं  पर  विचार  करने  ऑर  इस  सम्बन्ध

 में  सिफारिशें  करने  के  1958-59  में  सरकार  ने  खान-सुरक्षा  एक  सम्मेलन  बुलाया  |

 जसा  कि  सम्मेलन  द्वारा  सिफारिश  की  कुछ  अधिक  महत्वपूर्ण  पहलुओं  पर  विस्तारपूर्वक  विचार

 करने  के  लिपे  निम्न  afatrat  बनाई  गई  :--

 (1)  और  खानों  के  qta-faq  आदि  के  स्टेशन  सम्बन्धी  तकनीकी

 समिति  |

 (2)  खानों  में
 धूलि  की  समस्याओं  सम्बन्धी  तकनीकी  समिति

 (3)  खान-श्रमिकों में  थकान  सम्बन्धी  समिति

 (4)  सुरक्षा  शिक्षा  और  प्रचार  सम्बन्धी  समिति  |

 (5)  सुरक्षा  उपकरण  सम्बन्धी  समिति ।

 (6)  स्थायी  सुरक्षा  सलाहकार  समिति  ।

 पहले  सुरक्षा  सम्मेलन  की  को  लागू  करने में  हुई  प्रगति  का  पुनरीक्षण  करने

 और  सुरक्षा  सम्बन्धी  अन्य  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिये  खानों  में  समक्ष 4  थ  1  सम्बन्धी  दूसरा

 सम्मेलन  17-18  1966  को  कलकत्ता  में  बुलाया  जा

 राज्य-भूमि  सीमा  अधिनियम

 4454.  श्री  to  to  चक्रवर्ती  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार
 ने  भूतपूर्व  शासकों  की  राज्य  भूमि  सीमा  अधिनियम

 से  छूट  देने
 की

 मांग

 के  बारे
 में

 उनके  तथा  राज्य  सरकारों
 के

 नीचे  दीर्घकालिक  विवाद  की  जांच
 की

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  70  भूतपूर्व  शासकों  ने  छूट  देने
 पर

 जोर
 दिया  है  तथा

 केन्द्रीय

 सरकार
 से

 हस्तक्षेप  करने
 का  अनुरोध  किया  और

 यदि
 a  केन्द्रीय  सरकार का  निर्णय  क्या है  ?
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 गह-कराये  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  सचालित में  प्रतिरक्षा  सम्भरण  मंत्री  हाथी  )

 )  जी  नहीं  ।

 मध्य  प्रदेश  के
 कुछ

 शासकों
 ने

 मध्य  प्रदेश  सरकार से  शासकों  को  मध्य  प्रदेश  कृषि

 भूमि  पर  सीमा  अधिनियम  की  व्यवस्थाओं  से  छूट  देने के  लिये  अनुरोध  किया  था  ।  भारत  सरकार

 से  हस्तक्षेप  के  लिये  अनुरोध  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 mara  (avec faa) nw  स्कूल

 4455.  श्री  प्र०  ०  चक्रबर्ती  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  पब्लिक  स्कूल  के  काय  संचालन  तथा  शिक्षा  प्रणाली  पर  उनके  प्रभाव

 का  सरकार ने  कोई  सर्वेक्षण  किया है

 इन  स्कूलों  से  धनी  और  निधियों  में  कहां  तक  तीब्र
 विषमता

 पदा  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  लोकतंत्रात्मक  अवसर  लानेਂ  के  ara  निष्फल हो  जाते

 क्या  कतई  अपर्याप्त  शिक्षा

 सुविधाओं

 के  प्रयत्न  परिणामस्वरूप  ही  अधिकांश  सहायता
 प्राप्त  स्कूलਂ  अच्छी  शिक्षा  नहीं  देते ह

 क्या यह  सच  है
 कि  दिक्षा  यवस्था  बुद्धिजीवियों  में  अभिजांतत्र  भावना  पैदा  करने

 के  लिये  मुख्य  रूप  से  उत्तरदायी  और

 यदि  लोकतंत्रात्मक  अवसर  सुनिश्चित  करने  के
 हेतु

 शिक्षा  का  पुनरनुस्थापन

 करने  के
 लिये  क्या  योजना

 ?

 दिक्षा  मंत्री  मु०  Fo
 TTTAT )  जी  नहीं  ।

 जहां  तक  सरकार कों  पता  है  पब्लिक  स्कूलों  में  दाखिले के  सम्बन्ध  में  कोई
 भेदभाव

 नहीं  बरता  जाता
 अतिरिक्त  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  की

 कई  ऐसी  योजनाएं

 ह  जिनके  योग्य  निधन  बच्चों  कों  पब्लिक  स्कूलों  और  अन्य  रिहायशी  स्कूलों  में  शिक्षा  की  afa-

 धाएं  प्राप्त  हो  सकें ।

 सभी  सहायता-प्राप्त  स्कूलों  में  विद्याथियों  stam  असंतोषजनक  नहीं  है  य्य्  कुछ

 सहायता-प्राप्त  और  राज्य  प्रशासित  स्कूलों  म॑  शिक्षा  सुविधाओं में  सुधार  क  आवश्यकता

 विद्याथियों  को  ढूंढने  और

 उ

 उन हम  शिक्षा में  स्तर  ऊंचा  उठाने  और  प्रतिभाशालीਂ

 प्रतिभाशाली
 विद्यार्थियों  को  विकास  करने  का  हर  अवसर  देने  पर  जोर  देने  का  प्रयत्न  कर  रहे

 हें  |

 इस  बारेमें  हमारो  राष्ट्रीय  छात्र वृ त्रियों
 से

 बडा  लाभ  हुआ है

 मध्य  में  पुरातत्वीय स्थल

 4456.  श्री  प्र०  रह  चक्रवर्ती :  azar  शिक्षा  मंत्री  कह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  पुरातत्वीय  सलाहकार  बॉड  ने  भारतीय  अध्ययन  सम्बन्धी

 अमरीकी  संस्था  को  मध्य  प्रदेश  कुछ  स्थानों  पर  खुदाई  करने  क  नहीं  दी

 क्या बोर्ड
 ने  मल बोन  और  सिडनी  विश्वविद्यालयों  के  पुरातत्ववेत्ताओं  के  एक  दल  को

 भी  पश्चिमी  बंगाल  में  कुछ  स्थानों  पर  जुलाई  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ;
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 (7)  क्या
 ध् बोड  का  विचार  अध्ययन  काय  के  लिये  बनाई  गयी  किसी  एजन्सी  के  जरिये

 अनुसंधान  को  आरंभ  करने  का  है  ;  और

 (a)  पुरातत्वीय  खोज  के  लिये  देश  के  भीतरी  आदिम  जातीय  क्षेत्रों  को  दौरा  करने  के

 अमरीकी  विशेषज्ञों  के  sare  को  कहां  तक  प्रोत्साहन  दिया  -  मया  हैं
 ?.

 शिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भक्त  और  :  जी  हो

 जहां
 तक  उपर्युक्त  म  उल्लिखित  काय  का

 संबंध
 केन्द्रीय  aa  सलाहकार

 ais
 की  स्थायी

 समिति
 ने  सिफारिश  की है  कि झ्  काय  को  डा०  एस०  डी०

 संकालिया  के

 पर्यवेक्षण  में  दक्कन  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  ।  प्रश्न  के  भाग  में  उल्लिखित

 काय  के  संबंध  में  सिडनी  विश्वविद्यालय की  sd)  go  बर्मिंघम  को  अजय  घाटी  उसके

 पुरातत्व  सर्वेक्षण और  सरकार के  सहयोंग  सतह  की  खुदाई  करने  की  अनुमति

 गई  है  ।

 एच  कोई  मामला
 नहीं  है  जहां

 किसी  जनजातीय  क्षेत्र  में  कोई  अमरीकी  विशेषज्ञ  किसी

 पुरातत्वीय  खुदाई  में  काय  कर  हो  !

 दिक्षा  सम्बन्धी  योजनाश्रों  का  विस्तार

 4457.  श्री  रामचन्द्र  उलझा  :

 श्री  घलेदवर  सीता
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  कि  :

 क्या  सरकार ने  उडी  परकार  को  तय  में  '  शिक्षा  योजनाओं  के  विस्तार  के  लिये

 चौथीਂ  पंचवर्षीय रोज  ना  में  नियत  कौ  गई  राशि  मे ंसे  af  भूगतान के  तौर  पर  कुछ  दी  है

 आर

 उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 यदि  हां

 Fie ३ शिक्षा  मंत्री  Ho  कण
 :

 और
 Aa)

 लडकियों  क  1 (11  t
 और

 प्रशिक्षण  को  योजनाओं  पर  अप्रिय  कार्यवाही  करने के  लिये  उड़ीसा  को  छः  लाख  रुपये  का  अनुदान

 स्वागत  किया  wat  है  .।

 उडीसा  में  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश

 4458.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  धीवर  मीना

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 उड़ोसा  में  इस  समय  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  संख्या  कितनी  और

 उड़ीसा  के  लिये  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों की  कुल  कितनी  संख्या  निर्धारित

 है

 गृह-किये  मंत्रालय  में  Trsa-ast  Tat  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम् भरण  मंत्री

 arc

 वस्तु  एक  पद  को  पूरि  नहीं  ah  गई
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 ae
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 ren  लिका  कर्मचारियों  को  अन्तरिम

 4459.  शी  कोयला  वेश्या  :

 पण  ना०  स्वामी

 श्री  लक्ष्मी  दास  :

 क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  मजूरी  रोड  ने  नगरपालिका  कर्मचारियों  को

 अन्तरिम  सहायता  देने  ay  सहकारिता  की  है  ?

 यहीं
 नल  तो  प्रत्येक  कर्मचारी  को  कितनी  अन्तरिम  सहायता  देने

 की  सिफारि  की  गई

 क्या,कमंचारियों  ने  अन्तरिम  सहायता  की  धनरादि  न  दिये  जाने  के  विरुद्ध  हड़ताल

 का  कोई  छोटी  दिया है  ;

 कितने  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सहायता  देनी  और

 (=)  अन्तरिम  सहायता  देने  तथा  हड़ताल  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  :  केरलਂ  सरकार द्वारा  नगरपालिका

 श्रमिकों  के  लिए  एक  ard  gis  को  स्थापना  की  गई थी  ate ने  अंतरिम  सहायता  मजूरी
 के  लिये  सिफारिशें  की  और  ये  सिफारिशें  केरल  सरकार  द्वारा  स्वीकार कर  ली  गई  हैं  ।

 कालीकट  नगरपालिकाओं  नगरपालिका  को  और

 ग्रुवायर  टाउनशिप  के  लिए  7.50  रु०  प्रति  माए  तथा  त्रिवेन्द्रम  नगरनिगम  और  क्वि लो नें

 नगरपालिका के  लिये  2.50  रु०  ॥

 तो  रि
 bl  ह  ह  य (7)  अनेक  मजदूर  यूनियनों  ने  19-2-1966  से  हड़ताल  करने  का  स

 fear  था

 लगभग  43301

 (=)  सरकारी  आदेश  जिसमें  कबाड़  की  सिफारिशें  स्वीकार  की  गई  14-1-1966  को  जारी

 किए  गए  ।
 19-2-1966  को  कोई  हड़ताल  नहीं

 पटेल  भवन  में  हत्या

 4460.  Slo  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1966  में  विट्ठलभाई  पटेल  नई  दिल्ली  में  की  गई  हत्या
 का  पता  लगा  और

 ,  यदि
 तो  हत्या  कित  परिस्थितियों

 में  की  गई
 थी  तथा  जांच

 का
 क्या  परिणाम  निकला

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में  उपमंत्री

 विद्याचरण  :  जी  हां

 मामले  की  अभी  जांच  हो  रही  है

 439
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 कुरुक्षेत्र  विश्वविद्यालय में  परमाणु  श्रनुसंघान  केन्द्र

 4461.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरीका  के  रोचेस्टर  विश्वविद्यालय  द्वारा  अनुसंधान  करने  के  लिये

 साइक्लोट्रॉन  दिये  जाने  के  परिणामस्वरूप  कुरूक्षेत्र  विश्वविद्यालय  ने  अपने  भौतिकी  विभाग  में

 एक  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किया  और

 यदि हां तो  इस  बारे में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 दिया  मंत्री  हू ग्य  ष्ह्  :
 जी नहीं ।  कुरुक्षेत्र  विश्वविद्यालय  पहले  से  ही  मन्द

 न्यूक्लिक  कर्जा  और  उच्चਂ  न्यूक्लिक  ऊर्जा  भौतिकी  से  संबंधित  समस्याओं  पर  अनुसंधान  कर  रहा

 अमरीका  के  रोचेस्टर  विश्वविद्यालय  दान स्वरूप  दिया  गया  साइक्लोट्रॉन  जब  प्राप्त

 हो  जाएगा  और  चलाने  के  लिये  स्थापित  हो  जाएगा  तब  वह  महत्वपूर्ण  अनुसंधान  सुविधा  प्रदान

 करेंगा  |

 सरकार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  सहमत  जिसने  इस  दान
 का  स्वागत  किया

 Pay  of  Hindi  Teachers  in  Aided
 Schools

 4462.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Will  the  Minister  of  Education

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Hindi  language:  teachers  employed  in  aided

 Higher  Secondary.  Schools.and  in  Delhi  Municipal  Corporation  Schools  -with

 F.A.,  Prabhakar  and  Sahitya  Ratan  qualifications  have  not  been  given  the  scale

 of  pay  starting  with  Rs.  160.after  the  scales.  were  announced  by  the  Second

 Pay  Commission  whereas  the  Hindi  teachers  employed  prior  to  this  date  with  same

 or  even  lesser  qualifications  are  getting  that  scale;  and

 (9)  if  so,  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  Education  (Shri  M.  C.  Chagla)  :  (a)  and  (b).  The  re-

 quisite  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha

 in  due  course.

 जयपुर  में  मुख्य  डाकघर
 की  इमारत

 44  63.  श्री  रामचन्द्र  उलाका  :

 श्री  घुलेइवर  मीना  :

 संचार  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोरापुट  जिला  में  जयपुर  में  मुख्य  डाकघर  की  इमारत  बनाने
 में

 अब
 तक

 कित  नी  प्रगति हुई

 इमारत  पर  क  कितना  खच  होगा  ;  और

 मुख्य  डाकघर  नई  इमारत में  कब
 से  काम  करना  आरम्भ  कर

 देगा
 ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग में  राज्य  मंत्री  जगनाथ  :
 डाकघर

 की

 इमारत  के  निर्माण  का  काम  कहले  ही  पूरा  किया  जा  चुका  है  |
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 1,28,  700  रुपय  i

 इस  ड  8  ATT,  1966  से हीਂ  नई  इमारत में  काम  करना  आरम्भ कर  दिया

 ।

 मुख्य  कोरापुट  जिला

 4464.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  धलदइवर  मीना

 क्या  संचार  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय में  सामान्यतया  एक  मुख्य  डाकघर  होता

 मुख्यालय क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता है  कि  कोरापुट  के  जिला

 में  मूर्ख  डाकघर  नहीं है  ;  और

 यदि  तो  कोरापुट  में  मुख्य  डाकघर  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  सरकार ने  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?

 संसद-कायम  तथा  संचार
 विभाग में

 राज्य  मंत्री  जगन्नाथ
 :

 जी  नहीं  ।  विभाग के

 मौजूदा  मानकों  के  अनुसार  प्रत्येक  जिले  में  नहीं  कि
 जिला  मुख्यालय  ए

 प्रधान
 डाकघर  होना  चाहिये  बदले  कि  कम  से  कम  20  उप-डाकघर  उसके  साथ  सम्बद्ध  किये  जा

 । सकें

 जी  ar

 कोरापुट में
 प्रधान  डाकघर  खोलने

 के
 प्रश्न  पर  तभी  विचार  किया  जाएगा

 जबकि  उसी

 जिलें  में  स्थितਂ  जयपुर  प्रधान  डाकघर  के  साथ  सम्बन्ध  Sq-STHTTT  की  संख्या  60  से  अधिक

 हो  जाए  ।

 पंजाब में  ट  लीफोन

 करेंगे  Fe 4465.  श्री  दलजीत  सिह  :.  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  wu  नो

 श्श्  en  2
 1966  को  पंजाब के  कितने  पंचायत  समिति  कार्यालयों  में  टेलिफोन

 लगे  हुए  और

 1966-67
 में  उस

 राज्य
 के

 कितने  पंचायत  समिति  कार्यालयों
 में

 टेलिफोन  लगायें

 जायेंगे

 संसद-कार्यो  तथा  संचार  विभाग में  राज्य  मंत्री  ~w (sit
 जगन्नाथ  31  जनवरी  1966

 तक  174  स्थानों  पर  पंचायत  समिति  कार्यालयों  में  टेलीफोन  सम्बन्धी  सुविधाओं

 की
 व्यवस्था  की  गई

 (a)
 1966-67  के  दौरान  पंजाब  में  ऐसे  दो

 स्थानों
 पर  टेलीफोन  सम्बन्धी  सुविधाएं

 उपलब्ध जनक  टेलीफोन  दिये  जानें  की  संभावना है  बशर्तें  कि  सामानਂ  समय के  भीतर

 हो  जाए
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 गोदामों  लिले  में  तेल

 4466.  हों  कोयला  क्या  पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैन  आयोग  की  ओर से  एक  दल  ने  wie  प्रदेश  के  पश्चिम

 गोदावरी  जिले  के  भोामवरभ  aa  में  तेल  के  लिये  कोई  खोज  की  है  पर

 यदि  तो  खोज-कार्य  कब  आरम्भ  किया  गया

 प्रारम्भिक  खोज  में  तेल  मिलने  के  क्या  संकेत  मिले  और

 प्रारम्भिक  खोज  काय कब  पूरा  हों  जायेगा ?

 पेट्रोलियम  ake  रसायन  मंत्री  :
 जी

 1965  के  अन्त  में  एक  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  कार्य  शुरू  किया  गया ।
 1962  में  आकंठ  एवं  चुम्बकीय  सर्वेक्षण  काय  दुरू  किये  गये

 तेल  और  प्राकृतिक  गत  के  संग्रह के  अनुकूल  स्थानीय  संरचनाओं  की  विद्यमानता  के  अब

 तक  कोई  चिन्ह  प्राप्त  न्हीं  हुए

 इज  समय ये  बताना  कठिन

 बर्मा  से  स्वदेशी  लौट  खान  वाल  लोगों  को  दुकानों  का  दिया  जाना

 4467.  श्री  रा०

 श्री  fo  Lo  भास्कर  :

 श्री  लीलाधर  कट की  :

 क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  राज्य/दिल्ली  प्रशासन  ने  भ  |  बर्मा  से  लौटने  वाले  लोगों  को

 दुकानें  नियत  करने  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०
 जी

 ,  नहीं
 ।

 दिल्ली  प्रशासन  को  बर्मा
 से

 लौटे  लोगों  को  दुकाने  देने
 के

 बारे
 में  दूरस्थ  औद्योगिक

 क्षेत्रों  में  दुकानें/स्टाल  बनाने
 के

 सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  तैयार  करने  के  लिये  कहा  गया
 उनक  प्रस्तावों  की  प्रतीक्षा

 रिहायशी  विश्व  विद्यालय

 4468.  श्री  लिंग  रेड्डी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कितने
 रिहायशी  विश्वविद्यालय हैं  ;

 क्या  यह  aq  है  कि  विद्याथियों  में  अनुशा सन  बढाने  तथा
 चरित्र  निर्माण

 करने

 के  लिये  रिहायशी  विश्वविद्यालय  अधिक  सहायक  होते  और

 यदि  देश  रिहाय॑शी  विश्वविद्यालयों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  क्या  काय  वाही

 की  गई  है  ?
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 शिक्षा  मंत्री  wo  क०  अपने  अधिनियमों  के  अनुसार  21  विश्वविद्यालय

 एसे  हें  जिनका  स्वरूप  रिहायश  और  शिक्षण  तथापि  ,
 1964-65

 के  दौरान  छात्रावासों

 में  रहने  वाले  विद्यार्थियों  के  प्रतिशतता  को  देखते  हुए  केवल  तन  विश्वविद्यालयों  में  सभी

 विद्यार्थी  छात्रावास  में  रह  रहे  थे  |

 यद्यपि  उसीਂ  प्रांगण  में  एक  साथ  विद्याथियों  के  चरित्र  निर्माण में  अधिक  प्रेरक

 किन्तु  विद्याथियों  की  अनुशासनहीनता  की  समस्या  गेर-रिहायशी  विश्वविद्यालयों  तक  ही  सीमित

 नही ंहै  ।

 पूर्णतया  रिहायश  विश्वविद्यालयों  के  स्थापना  में  afi  लागत  आरती है  और  इसीलिये

 ऐसे  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  में  कठिनाई  होती  फिर  विश्वविद्यालय  और  कालेजों

 में  विद्याथियों  के  लिये  छात्रवास  अधिकाधिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  विश्वविद्यालय  अनुदान
 े  निर्माण  के  लिये  उनके आयोग  उच्च  प्राथमिकता  देता  है  और  विद्याथियों  के  लिये  छात्रदासों

 लिए  नियत  स्रोतों  की  सीमा  के  अन्तर्गत  विश्वविद्यालयों  और  कलेजों  की  यथासंभव  सहायता

 कर  रहा है  ।

 परिचय  बंगाल  विधान  सभा  से  विधान  सभा  के  सदस्यों  का  निलम्बन

 4469.  डा०  राम  मनोहर  लोहिया :

 श्री  मधु  लिमय े:

 क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  से  qfraq  बंगाल  की  विधान  सभा  में

 हुई  घटनाओं  के  बारे  जिन+  परिणामस्वरूप  बहुतस  विरोधी  दलों  के  सदस्यों  कों  निलम्बित

 किया  गया  कोई  समाचार  प्राप्त  हुआ है  ;  ओर

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  कया है  ?

 ह-किये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रीਂ  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम् भरण  मंत्री
 :

 जो  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बर्मा  से  cadet  लौट  आने  बाले  लोगों को  ऋण

 4470.  श्री  रा०  बरुआ

 श्री  नि०  रह  भास्कर  :

 श्री  लीलाधर  कट की  :.

 कया  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  प्रयास  बर्मा से  स्वदेश  लौट  आने  वाले  लोगों  को  पुनर्वास
 ऋण  के  रूप

 में  2000  रुपय ेदे  रहा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्लो  प्रशासनਂ  की  यह  शर्त  किरण  उन्हीं  लोगों  कों  दिया
 जा  सकता

 है
 जिनके  पास  दुकानें  और

 (7).  यदि  at,  तो बर्मा  से  स्वदेश  लौटे  लोगों को  दुकानें  देने  के  लिये  सरकार ने  कया

 वाही  की  है  ?
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 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :  जी

 किन्तु  1,000  रुपये  या  उससे  अधिक  तक  ऋण  दो  किश्तों  में  दिया  जाता  है  भौर  प्रत्येक

 कित  1,000  रुपये  से  अधिक  नहीं  होती  ।

 नहीं  ।
 तथापि  दूसरी  कीमत  देने  से  gd  जहां  आवश्यक  हो  यह  निश्चित  कर

 लिया  जाता है  कि  ऋणी  ने  अपना  छोटा-मोटा  कार्य  था  व्यापार  चलाने  के  लिये  लाइसेंस  प्राप्त  कर

 लिया  है  ।

 सबको  आदेश  जारी  कर  दिये  गये  हूं  कि  लाइसेंस  /  परमिट  जारी  करने  के  लिये  बर्मा

 से  लौट  लोगों  को  प्राथमिकता दी  जाये  ।

 मिजो  पहाड़ियां

 4471.  श्री  हेम  बरुआ  s

 श्री  दी०  चे  फार्मा  :

 श्री  प्र०  do

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आसाम  के  मिजो  पहाड़ी  जिले  में  हुए  उपद्रव
 के

 कारण  छिन्न-भिन्न  हुए  नागरिक  saa

 को  फिर  से  पू वं वत  करने  के  बारे
 में

 अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई है  ;  औ

 मिज़ो  नेशनल  फ्रंट  के  नेताओं  और  सदस्यों  फे  विरुद्ध  जिन्होंने  इस  सशस्त्र  विद्रोह

 का  नेतृत्व  किया  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है

 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय
 में

 प्रतिरक्षा  सम्भरण  मंत्री

 निज  जिले  में  विद्रोहियों  दारा  छिन्न-भिन्न  नागरिक  प्रशासन  को

 चीफ  तथा
 अन्य

 सभो
 स्थानों

 पर  पुनर्स्थापित  कर  लिया  गया

 मिजो  नेशनल  फ्रंट  के  सदस्यों के  खिलाफ  खास  तौर  पर  मामले  at  किये  गये  हैं

 और  बहुतों  को  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  के  अंतगंत  पकड़ा  गया  है  |

 कोचीन  निगम  की  स्थापना

 4472.  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  वॉरियर

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  25  1965  %  अतारांकित  प्रश्न  संध्या  602  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में यह  बताने को  FIT  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  में  कोचीन  निगम  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  कोई  अन्तिम  निर्णय

 किय  गया  और

 यदि  तो  अन्तिम  निर्णय  करने  में  क्या  बाधायें  हूँ ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय में
 प्रतिरक्षा  सम् भरण  मंत्री  :

 और  (a)  :  जी  नहीं  ।  प्रस्तावित  निगम  की  सीमाओं  के  बारे
 में  कुछ  आपत्तियों  पर  राज्य

 सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  |
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 त

 उत

 Offices  under  Delhi  Administration

 4473.  Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  Will  the  Minister  of  Home  Affairs
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  new  offices  set  up  during  the  last  one  year  under  the  Delhi

 Administration  and  the  number  of  new  offices  or  organisations  which  are  proposed
 to  be  set  up;

 (b)  the  number  of  those  among  them  which  have  been  named  or  are  proposed
 tobe  named  in  the  Indian  languages;  and

 (c)  the  reasons  for  not  giving  names  in  Indian  ianguages  to  those  new  offices

 or  organisations  which  have  becn  given  English  names  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya
 Charan  Shukla)  :  (a)  and  (b).  During  the  last  year  the  Delhi  Administration  has

 set  up  two  new  offices.  These  have  been  given  names  both  in  Hindi  and  the  Eng-
 lish  languages.  The  Administration  proposes  to  set  up  another  new  office

 and  this  office  will  also  be
 given

 names  both  in  Hindi  and  the  English  language.

 (c)  Does  not  arise.

 ह उबरक में  का  दाम  तथा  बिक्री

 ल बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 4474.  श्री  लिंग  रेड्डी  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह

 अधिक  अनाज  उंपजाने  में  सहायता  देने  के  लिये  उर्वरकों  का  उत्पादन  करने  के  लाइसेंस

 देने
 के

 लिये  किन  किन
 विदेशों  फर्मों

 को
 चुना  गया

 है
 ;

 उन्हें  किन  शर्तों  पर  लाइसेंस  दिये  गये  और

 (77)  क्या  लाइसेंस  प्राप्त  फर्मों  को  उर्वरकों  का  विक्रय
 मूल्य  स्वयं  निर्धारित  करने  का  अधिकार

 दिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  कोई  नहीं  ।

 और
 :

 प्रति  नहीं  उठता  ॥

 त्रिपुरा के  तजरबा  लोग

 4475.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  23  1966  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या

 781  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 का

 विचार  त्रिपुरा के  नज़र बन्द  व्यक्तियों  को  कम  से  कम  तीन  महीनों में  एक
 बार  उनके  अपने  अपने  जिलों में  ले  जाने  का  ताकि  वे  अपने  परिवारों के  लोगो ंसे  मुलाकात

 कर  क्योंकि  उन्हें  अपने  राज्य  से  बाहर  रखे  जाने  के  कारण  अपने  परिवारों  के  लोगों  से

 मुलाकात  करने
 से

 वंचित  रखा  गया  है  ;
 और

 यदि  नहीं ,  तो
 क्या  सरकार  नज  राजद  व्यक्तियो ंके  सम्बन्धियों  को  यात्रा  भत्ता  देने a

 का  विचार  कर  रही  है  ताकि  जहां पर  नज़र बन्द  ब्यक्ति ५  गये  ह

 वहां  आकर  वह  मुलाकात  कर  सकें  ?

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम्भरण  मंत्री ै  |
 जी  नहीं ।  उन्हें  त्रिपुरा  की  किसी  जेल

 में  रखने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
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 नजरबन्दी  की  शर्तों  का  नियम  करने  वाले  नियमों  में  aq  उद्देश्य  के  लिये  यात्रा  भत्ता
 देने  को  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 केरल  म  गर-सरकारी  कालेजों  के  अध्यापकों  के
 बे तन क्रम

 4476.  शी  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  बैरियर  :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  विश्वविद्यालय  ने  यह  सिफारिश
 की  है  कि  केरल  राज्य  में  गैर-सरकारी

 कालेजों  के  अध्यापकों  दे  नय  वेतन क्रम  भूतलक्षी  प्रभाव  अर्थात्  1  1964 से  लागू

 होने  और

 यदि  इस  सिफारिश  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कायें  बाहर  क  गई  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  (ait  स०  |. ह  :  केरल  के  प्राइवेट  कालेजों  के  संबंध  में  विश्व

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  दारा  दुसरी  पंचवर्षीय  आयोजना  अवधि  के  दौरान  की  गई  जांच  तथा

 उस  संबंध  में को  गई  सिफारिशों  &  उत्पन्न स्थिति  को  देखते  हुए  केरल  विश्वविद्यालय  ने  राज्य

 सरकार  से  सिफारिश  की  थी  कि  प्राइवट  कालेजों  के  अध्यापको ंके  नए  वेतनमान  पिछली

 अर्थात्  1-10-1964  से  लागू  कर  दिए

 विश्वविद्यालय  को  सिफारिश  की  राज्य  सरकार  द्वारा  जांच

 विद्यालय को  सुचित  किया  कि  राज्य  प्राइवट  विज्ञान  और  प्रशिक्षण  कालेजों को
 केवल  1-10-1965  से  संबोधित  वेतनमानों  के  अनुस।र  सहायक  अनुदान  नियमित  करने  लिये

 तयार  विश्वविद्यालय  ने  सरकार से  इस  मामले  पर  पुर्निवचार  करने  लिये  कहा  है  ताकि  प्राइवेट

 कालेजों  के  अध्यापकों
 के

 संबोधित  वेतनमान  पिछली  तारीख  अर्थात  1-10-1964  से  लागू  किए

 जा  सकें  ।.  विश्वविद्यालय  की  प्रार्थना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 केरल की  समस्याएं

 4477.  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  प्र०  कह  बरुआ  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  सार्वजनिक  प्रशासन  पत्रिका  जरनल
 पब्लिक  ऐडमिरिस्ट्रडनਂ ~

 के  नवीनतम  अंक में  केरल  राज्य  के  मुख्य  सचिव  ने  केरल  राज्य  की  कुछ  समस्याओं  के  बार

 में  एक  लेखा  लिखा  है  ;

 क्या  मुख्य  सचिव  ने  कुछ  ऐसी  राय  व्यक्त  की  हैं  जिनका  स्वरुप  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  इस  वात  को  ठीक  समझती
 हैकि  मुख्य

 सचिव  ऐसा  लेख

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम् भरण  मंत्री

 केरल  के  मुख्य  सचिव  श्री  एन०  एम०  पटनायक  ने  इंडियन  जरनल  आफ  पब्लिक  ए

 स्टेशनਂ  के  जुलाई-सितम्बर  के  अंक
 में

 कलेक्टर  योगदान  पर  एक
 लेख

 दिया
 था

 (=)  इस  लेख  के  सामने  आने
 '

 वालीਂ  प्रशासकीय
 समस्याओं को  छुआ

 गया है  न  कि  किसी  राजनीतिक -  विषय  को
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 लिखित  उत्तर

 सरकार  को  इस  लेब
 में  कोई  ऐसी  सामग्री  नहीं  मिली  faa  आपत्तिजनक  समझा

 जॉ  |

 भासाम म में  तेल  शोषक  कारखाना

 4478.  श्री  रा०  बरुआ  :

 श्री  fro  ०  भास्कर :

 शमी  |  लीला घर
 काकी  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आसाम  की  बजाय  किसी  अन्य  स्थान  पर  दूसरा  तेलशोधक  का  रखाना
 स्थापित  किया  जो  आसाम  से  अशोधित  तेल  और

 यदि  तो  इस  तेल  शोधक  कारखाने  को  आसाम  में  न
 लगाने  के  क्या  कारण  हैं ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  :  कोई  भी  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 निरक्षरता  को  दूर  करना  तथा  प्राथमिक  शिक्षा  को  अनिवार्य  बनाना

 4479.  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 श्री  ay  लिमये :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क़र्या  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  निरक्षरता  को  दूर  करने  तथा  प्राथमिक  स्कूल  शिक्षा  को  aaa

 और  अनिवार्य  बनाने  के  मामले  में  तीसरी  योजना  की  अवधि  में  कुछ  राज्यों  द्वारा  धीमी  प्रगति

 करने  की  ओर  दिलाया  गया है  ;  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  को  अन्य  राज्यों  के  समान  प्रगति  करने  योग्य  बनाने  के  लिये

 क्या
 कायंवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  मु०  क्०  :
 सरकार  कों  इसਂ  बात  की  जानकारी  है  कि  निरक्ष  रता

 को  दूर  करने  तथा  प्राथमिक  शिक्षा  को  सर्वव्यापी  बनाने  के  मामले  में  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  की  गई

 प्रगति  में  समानता  नहीं

 चौथी  आयोजना  में  अधिक  राशि  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  असमानता

 हो  सके
 ।  इन  क्षेत्रों

 के  लिये  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजनाएं  भी  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  श्रन्तगं त  प्रकाशित  पत्रिकायें

 4480.  थी  सुबोध  हकदार  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  अंतगंत  विभिन्न  अनुसंधान  संस्थानों

 द्वारा  कितनी  पत्रिकायें  प्रकाशित  की  जाती हैं  ;

 इन  पत्रिकाओं  पर  प्रतिशत  कुल  कितना  खां  होता है  ;  और
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 ,  (7)  क्या  विभिन्न
 प्रयोगाशालाओं  में

 में  सफलतापूवेक  टेस्ट  की  गई  उनकी  नई  प्रक्रियायें
 गैर  )

 इन
 पत्रिकाओं

 में  प्रकाशित  की  हं  ;  और
 यदि  तो  क्या  उनकी  ag  प्रक्रियाओं  के  लिय

 लाइसेंस  लेन ेके  हेतु  लोग  आवेदन-पत्र  देते

 शिक्षा  मंत्री  स०  क्क्०
 :

 और  (@)  :  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान
 परिषद  तथा  उसके  अंतर्गत  आने  वाली  संस्थाओं  द्वारा  प्रकाशित  की  जाने  वाली  पत्रिकाओं  तथा

 अन्य  प्रकाशनों  से  संबंधित  1965-66 के  खच  सहित  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 में  गया
 ।

 देखिये  संख्या  एल०  eto  6161/66  |]

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  /  संस्थाओं  द्वारा  विकसित  की  सुचना  प्रकाशनों

 में  प्रकाशित  की  जाती  है  |  इन  प्रक्रियाओं  से  लाभ  उठाने
 के  लिये  लोग

 आवेदन  पत्र  देते

 पंजाब  के  स्कूलों  और  कॉलेजों  के  लिये  सभा-भवन  )

 4481.  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  frat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 "
 ES (=) ort

 केन्द्रीय  सरकार ने  1965-66  और  1966-67 में  अब  तक  पंजाब  में  विभिन्न

 और स्कूलों  और  कॉलेजों  में  सभा-भवन  )  बनाने  के  लिये  कितनी  राशि  दी  है

 उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 शिक्षा  मंत्रालय  उपमंत्री  भक्त  दिन  )

 (  1965-66  a  4,109  रुपय  |

 1966-  67  अब  तक  कुछ  नही ं।

 (a)

 सस्थाका  ATA  योजना  कुल  स्वीकृत  1965-66  में  मंजर

 अनुदान  ददा  रकम स्वीकृति  का

 ay

 रुपय

 हिदू  सोनीपत  1957-58  35,000
 4,00

 nn
 0  रुपये  चौथी व

 अन्तिम  fara

 एस०  डी०  कुमार  सभा  गैस  1960-61  35,000  11,000  रुपय  तीसरी

 हायर  सेकेण्ड  fara

 प्याला

 एस०  डो  ०  बरनाला  1960-61  35,000 aide  5,105  पय  चौथी

 व  अन्तिम

 Ganesh  Shankar  Vidyarthi  Patrakarita  Vidyapeeth

 4482.  Shri  Sidheshwar  Prasad  ;  Will  the  Minister  of  Education  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  recognition  has  not  been  accorded  so  far  to  Ga-

 nesh  Shankar  Vidyarthi  Patrakarita  Vidyapeeth
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 हाट

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  for  the  development  of  the  said  Vidyapeet

 The  Minister  of  Education  (Shri  M.  C.  Chagla)  :(a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Government  only  grants  recognition  to  degrees/diplomas  for
 purposes

 of  employment  under  the  Central  Government.  Since  under  the  Central  In-
 formation  Service  Rules,  1959,

 it  is  not  obligatory  for  any  candidate  to  Possess
 either  a  degree  or  a  diploma  i in  Journalism  for  appointment  to  any  grade  of  the

 Central  Information  Service,  it  has  not  peen  considered  necessary  to  grant  re-

 cognition  to  the  diplomas  awarded  by  this  Institute

 (c)  Government  has  not  taken  any  steps  in  this  connection

 भूतपूर्व  फ्लाइट  लेफ्टिनेंट  आर ०  एल०  सी
 ०  सिक्का

 4483.  शी
 हरि  विष्णु कामत  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री
 29  1965 के

 अतारां।कत  प्रीत

 सख्या  1444 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 भूपसिंह

 फ्लाइट  लेफ्टिनेंट  आर०  to  ato  faa  इस  समय  भारत  रक्षा

 नियमों  के  अन्तर्गत  नज़र बन्द  और

 यदि  तो  किन  कारणों  के  आधार  पर  /

 गह-कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय में  प्रतिरक्षा  सम्भरण  मंत्री  ॥

 जी  हां  ॥

 श्री  आर०  एल०  सी०  सिक्का
 को

 भारत  की  प्रतिरक्षा  लोक  सुरक्षा  तथा
 विदेशी  सत्ताओं

 के  साथ  भारत  के  सम्बन्धों  के  विषय  में  अवांछित  कुंवारी  करने
 से

 रोकने
 के  उद्देश्य  से

 बन्दे  किया  गया है  ।

 राज्यों  में  हिन्दी  माध्यम  वाले  कालेज

 4484.  श्री  जना

 श्री  गो कुलानन्द  मिलती  2

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (#)  Fat  राजभाषा  आयोग  ने  राज्यों  में  हिन्दी  माध्यम  वाले  कालेज  खोलने  का  समर्थन

 किया  है  ;

 (a)  तो  क्या  सरकार ने  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 शिक्षा
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री

 भक्त  से  :  राजभाषा  आयोग ने  राज्यों में

 हिन्दी  माध्यम  वाले  कालेज  स्थापित  करने  के  बारे में  कोई  विशिष्ट  सीमा  रश  नहीं  की  है  ।  तथापि

 उनका  ञ  मत  था  कि  जहां  कहीं  हिन्दी  माध्यम
 से

 शिक्षा  की  मांग  वहॉं  विश्वविद्यालय  कौर

 शिक्षा  अधिकार  उस  प्रदेश  के  ब्रिद्यारथियों  के  हित  में  इस  मांग  को  पूरा  करने  का  भरसक  यत्न

 कर  ।  उ  न्होंने  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  शिक्षा  के  माध्यम  का  प्रश्न  विश्वविद्यालय

 uN oferta  रियों  पर  छोड़  दिया  है  ॥
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 अहिंसा  भाषी  राज्य  में  हिन्दी  के  प्रचार  के  लिये  मंत्रालय  के  कार्यक्र  अंतगर्त

 अहिंसा  भाषी  क्षेत्र  में  हिन्दी  माध्यम  वाले  स्कूल  और  कालज  स्थापित  करने  की  एक  योजना

 बनाई  गई है
 और  इसको  राज्य  क्षेत्र

 के  अस्तंगत  aga  पंचवर्षीय  भेजना  शामिल  कर  लिया

 पेट्रोलियम  उत्पादों  site  मिट्ठी के  तेल  की  खपत  का  विनियमन

 4485.  दास  :  श्री  बसुमतारी  :

 थी  राम  सहाय  पाण्डेय :  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 श्री  किन्नर लाल  :  श्री  कार  लाल  बैरवा  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय :  श्री  प्रकादाबीर  शास्त्री  :

 श्री  fo  (०७  श्री  बड़ े:

 श्री  लीला घर  कट की :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मिट्टी  के  तेल  समेत  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  को  विनियमन  करने  और  इनके  दुरूपयोग

 को  रोकने  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ;

 हाल  ही  में  राज्य  सरकारों  के  संभरण  मंत्रियों  के  दिल्ली  में  हुए  सम्मेलन  में  किन-किन

 विषयों  पर  विवार  किया  और

 सम्मेलन  के  बाद  क्या  frond  निकले ?

 लियम  और  रसायन  मंत्री  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  मिट्टी  का  तेल

 पर  आदेश  1966  जारी  किया  जिसमें  राज्य  सरकार  के  विशेष  आदेशों

 को  छोड़कर  रोशनी  एवं  पकाने  के  अलावा  किसी  अन्य  उद्दीन  के  लिय  मिट्टी  के  तेल  की  खपत
 पर  रोक  लगाई  गई  ऐस्संन्शल  कामोडीटिज  एक्ट  (Essential  Commodities  Act)  के

 अन्तर्गत  कई  राज्य  सरकारें  मिट्टी  के  तेल  के  वितरण  एवं  विक्रय  पर  नियंत्रण  कर  रही

 और  :  राज्य  सरकारो ंके  सिविल  सप्लाईज  मंत्रियों  के  श्द्ल्ली  में  हुए  सम्मेलन

 में  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  म  तल  उत्पादों के  सप्लाई और  मांग  के  सामान्य  विषय  फर

 विशेषकर  मिट्टी के  लाइट  डोजल  हाई  स्पीड  डीजल  आयल  एवं  फिटनेस  आयल  की

 तथा  राज्य  सरकारों  एवं  तेल  कम्पनियों  के  बीच  और  राज्य  सरकारों  एवं  पेट्रोलियम  और  रसायन

 मंत्रालय  के  बीच  सम्पकं  व्यवस्थाओं  पर  विचार-विमश  किया  गया  ।  बात  चीत  सामान्य  थी  ;

 जिसका  उद्देश्य  विचारों  का  विनियम  और  एक-दूसरे  की  समस्याओं  को  ass  ढंग  से  समझना

 तथा  उन  को  सुलझाने के  सात्तिक  तरीकों  के  लिये  था

 सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  अध्यापकों  के  लिये  पेंशन

 4486.  AY  वॉरियर  :

 श्री  वासुदेवन नायर  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केरल  सरकार  ने  मालाबार
 तथा  कासरगाड  हे  Galad  प्राप्त  सकल  अध्यापकों

 को  मिल  सकने  वाली  न्यूनतम  पेंशन के  सबंध  में  ठद्  लागू  करने
 के

 आदेश  जारी  किये  हैं  ;

 और
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 (=):  बया  सरकार का  इरादा  केवल  उन  अध्यापकों  को  ही  पेंशन  देस  का  है  आयु

 55  वर्ष  से  अधिक  है
 और  जो

 अपनी  भविष्य  निधी  के  खोते  में  सरकारी  अंशदान  ,  को  छोड़ने

 इच्छा

 शिका  मंत्री  मु०  क०  :
 और  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और

 संभा  पटल पर  रख  दी  जायगी  ।

 सैनिक  कर्मचारियों की  सम्पत्ति  का  विवरण

 4487.  श्री  धलंडइवर  मीना

 श्री  पाचन  इलाका

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  16  1966  के  अतारांकित  seq  141  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  समय  सेना  में  काय  कर  रहे  भूस्वामी  सेनिक  तमंचा  रियों
 द्वारा  अपनो  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  देनें  की  अवधि  बढ़ाई  जाने  के  बारे में  केन्द्रीय  सरकार के  सुझाव
 पर  अब  विचार कर  लिया है  ;  और

 (@)  यदि हां  तो  उसका  ब्यौरा  कया है
 ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  लया  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरका  संभरण मंत्री

 जी  हा ं।

 ख  उड़ीसा  भूमि  सुधार  अधिनियम
 के  उन  उपबन्धों

 को
 अभी  तक  लागू  नहीं  किया

 जिनके  अधीन  सम्पत्ति  के  ब्यौरे  देने  होते  अभी  सेना  में  कार्य  कर  रहे  भूस्वामी  सै  निक

 कर्मचारियों  द्वारा  अपनी  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  देनें की  अवधि  बढ़ाने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता

 अंतर्राज्य  विवाद

 4488.  श्री  घेवर  मीना

 श्री  रामचन्द्र  उलाफा

 क्या  गह-किये  मंत्री
 16

 1966  के  अतारांकित  W544  संख्या  170  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  के  आपसी  विवादों  को  निपटाने  के  लिये  कोई  सरकारी  व्यवस्था

 कायम  करने  के  बार ेमें  कोई  निर्णय  किया  जाच का  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 सकाय  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम्भरण  मंत्री  :
 और

 :
 जी  नहीं ।  मामला  अभी  तक  विचाराधीन है  ।

 पटो-रसायन  निगम

 4489.  श्री  घलदइवर  मोना  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका

 क्या  पेट्रोलियम  और  warm  मंत्री  16  1966  के  अतारांकित  yor  संख्या  213

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  antsy  कृपा  करेंगे  कि
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 सरकारी  क्षेत्र  में  एक  qar-TaT at  निगम  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  इस  बीच

 विचार कर  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मोटी  रूपरेखा  क्या

 fara और  रसायन  मंत्री
 :  (a)  और  :  मामला  अभी  सरकार  के

 || विचाराधीन  है

 Rehabilitation  in  Chhamb  Jaurian  Area
 (J-  &  K.)

 4490.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :
 .  Shri  Rameshwaranand

 Shri  Brij  Raj  Singh  : Shri
 Hukam

 Chand
 Kachhavaiya

 Will  the  Minister  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  Government  have  drawn  up  a  comprehensive  programme  for

 rehabilitation  in  Chhamb  Jaurian  area;  and

 (b)  ifso,  the  details  thereof?

 The  Deputy  Minister  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation.

 Shri  D.  R.  Ghavan)  :  (a)  and  (b).  Yes,  Sir.  The  Government  of  Jammu  and

 Kashmir  have  drawn  up  a  programme  of  rehabilitation  of  the  presons-  uprooted
 from  the

 Chhamb  Jaurian  area  during  the  Indo-Pakistan
 conflict.

 The  displaced  persons  are  provided  with  free  transport  upto  a  suitable  point

 near  their  villages  and  immediate  relief  in  the  form  of  tented  accommodation,

 maintenance  assistance  and  supply  of  foodgrains  at  subsidised  rates  have  been

 made.

 Liberal  assistance  for  the  reconstruction  of  the  houses  both  in  rural  and  urban

 areas,  for  the  re-construction  of  shops  and  for  various  aids  to  the  agriculturists

 and  non-agriculturists  are  being  provided.  A  statement  showing  the  details  of

 the  rehabilitation  assistance  sanctioned  for  the  displaced  persons  of  this  area  15

 attached.  [Placed  in
 Library.

 See.  No.  Lt  6162/66.]

 This  State  Government  are  also  taking  action  to  restore  medical,  educa-

 tional,  water  supply,  public  health  and  other  common  facilities  in  this  area.

 Town  planning  is  also  being  arranged  under  expert  supervision.  Arrangements

 have  been  made  to  assist  the  agriculturists  by  tractorising  their  land  at  sub-

 sidized  cost  to  enable  the  sowing  of  Kharif  crop  in  India.

 बायकाट

 4491.  श्री  गुलशन  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  धुलेदवर  मीना

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 (#)
 वाल् काट  भारत  में

 कब  से
 तस्कर  व्यापार  कर

 रहा

 सरकार
 को

 उसकी  तस्कर  व्यापार
 सम्बन्धी

 गतिविधियों  का  कसे  पता
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 कितनों  विदेशों  सरकारों  ने  अपने  अपने  अभियोगों  में  उसकी  मांग की है  ;  और

 (4):  समय  qa  बम्बई  में  गिरफ्तार  करने  के  समय  तक  सरकार ने  कूल  कितना

 बचें  किया

 गृह-किये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय
 में

 प्रतिरक्षा  सम् भरण
 मंत्री

 2

 वाल् काट
 को  तस्कर  व्यापार

 सम्बन्धी
 गतिविधियां  उसके  8-6-1964  कों  एक  वाय  यान

 दारा  मसूद  में  उतरने के  बाद  ध्यान  में  आई ।

 मुराद में  वायुयान  के  उतरने  की  जांच
 के

 परिणामस्वरूप
 |

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  उपलब्ध  सुचना  के
 वाल् काट  की

 संयुक्तांगल
 राज्य

 ल्
 मं  अभी  तक  कोई ह  अनुरोध स्काटलण्ड

 ars  की  तलाश  है  किन्तु  इस  बारे  में  उनक  द्वारा

 नहीं  किया  गया  है  ।  श

 इस  राशि  का  सही  सही  _  अनुमान  लगाना  भी  कठिन  है  क्योंकि  जांच  समय-समय

 पर  भारत  तथा  विदेशों  में  भो  एसे  अनेक  अधिकारियों  की  गई  है  जो  साथ  ही  साथ

 अंशकालिक  रूप से  अन्य  काम  भी  कर  रहे

 कोचीन  तेल  शोधक  कारखाना

 4492.  श्री  वासुदेवन  नायर
 :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रीਂ  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क

 क्या  कोचीन  तेल  शोधक  कारखाना  केवल  30  मेगावाट  तापीय  संयंत्र
 के

 निर्माण

 के  लिये  भट्टी  का  तेल  दे  सकता  है  अथवा  क्या  की  अधिक  तेल  देना  संभव है  ;  और

 इस  तेल  दोधक  कारखाने  की  बिजली की  अनुमानित  खपत  कितनी  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  परीक्षा धीन

 8,000  किलो  वाट

 मिरी  आदिवासियों  और  नेपालियों  के  बीच  झगड़ा

 4493.  डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 श्री  aq  लिमये

 श्री  यशपाल fag

 क्या  गुह-काय  मंत्रो  यह  बताने  की  करा  कि

 क्या  यह  संच है  कि  आसाम  के  लखीमपुर  सेब-डिवीजन  में  मिरी  आदिवासियों  ने  दाल

 में  कुछ  नेपालियों  को  मार  दिया  और

 यदि  होता इन  दो  दलों  के  बीच  झगड़ा  होने  के  क्या  कारण

 गह-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  a  प्रतिरक्षा  सम्भरण  मंत्री

 :  जो

 झगड़ा  नेपालियों  तथा  अन्य
 लोगों  द्वारा  नाथ

 लखीमपुर  सब-डिवीजन  के

 आरक्षित
 बनों  की  भूमि  पर  बड़े  qua  पर  अवैध

 प
 से  कब्जा  करने  के  कारण  शुरू  हुआ  ।  मेरी

 उस  क्षेत्र  का  केवल
 लिये

 आरक्षण  चाहते  थे  और 5  न्होंने  अन्य  लोगों  कौ  निकालने  के
 लिये

 को  अपने  हाथ  में  ले  लिया ।  ऊ  न्होंने  एक  नैपाली  को  मार  दिया  और  एक  अन्य के  घ

 को  अग  गा  को  एक  A i ara  est  कर  ha  TUTE  ।
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 ere  pn  opp  epeerenrepereims  sitive

 Retrenchment  of  workers  in  Caltex

 4494.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Will  the  Minister  of  Labour,
 Employment  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  50  per  cent  of  the  employees  in  Caltex  working
 at  various  district  headquarters  have  been  retrenched;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  on  the  14th  March,  1966  the  management
 forcibly  snatched  away  Stationery  including  pens  and  papers  from  the  employees
 and  did  not  allow  them:  to  work;

 (c)  ifso,  the  reasons  therefor  ;.and

 (d)  the  action  taken  by  Government  in  regard  thereto?

 The  Minister  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation  (Shri  Jag-
 jivan  Ram):  (a)  No  ‘such  report  has  been  received.

 (b)  and  (c).  At  Delhi  District  Headquarters,  about  40  employees,  described
 as  surplus,  were  made  to  sit  in  a  separate  room.

 (d)  Discussions  were  held  with  the  management,  and  they  were  requested  to

 give  full  justification  for  declaring  these  employees  as  surplus.  The  management’s
 reply  is  still  awaited.

 इम्फाल  के  साथ  दूर  संचार  तथा  बेतार  सम्बन्ध

 4495.  श्री  fray  क्रिसिल  :  क्या  संसार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  24  ard  को  इम्फाल  कौर  देश  के  Y ग्  भाग  के  बीच  दूर-संचार
 तथा  तार  बेतार

 सम्बन्ध  समाप्त  हो  गया  और  27  1966  तक  पुनः  स्थापित  नहीं
 किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कितने  तार  डाक  द्वारा  भेजे  गये  ;  और .

 तार बेतार  तथा  दूर  संचार  लाइनों  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसद-कार्य तथा  संचार  विभाग  a  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :
 जी  नहीं  ।  34  से  27

 ary  की  अवधि  के  दौरान  केवल  भूसंचार  लाइनों  में  गड़बड़ी  हुई  थी  ।  बेतार  टेलीग्राफ

 कार्यक्रम  के  सामन्य  रूप से  कार्य  करती

 उस  अवधि  के  दौरान  अत्यन्त  खराब  मौसम  होने  के  कारण  भगत  संसार  लाइनों

 में  गड़बड़ी  संचार  सेवा
 को  चालू  होना  इसलिये  अवरुद्ध  रहा  क्योंकि

 यें
 लाइने

 अत्यन्त

 कठिन  प्रदेश  से  होकर

 डाक  द्वारा  इम्फाल  से  भेजे  गए  तथा  वहां  से  प्राप्त  हुए  तार  संबंधों  की संख्या

 इस  प्रकार

 ह

 24  तारीख  25  तारीख  26  तारीख  27  तारीख

 लाला

 इम्फाल  को  भेजे  गए  90  85  26  47

 इम्फाल  से  प्राप्त
 26

 40
 40°

 39
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 बेतारटेलोप्राक  संयोजन  तो  अब  भी  400  वाट  के  एक  ट्रांससीटर  दारा
 कार्य

 कर  रहा
 और  बिल्कुल  पक्का

 जब  भू-संचार  लाइनों  में  गड़बड़ी ऊ  त्पन्नहो  जाती  है  तो
 बेतार

 Th  संयोजने  का  किये-समय  बढ़ा  दिया  जाता  एक  किलोवाट  का  सिंगल  साइड-बैण्ड  रेडियो

 टेलिफोन  ट्रांसमीटर  तथा  सम्बद्ध  रिसीवरों  और  टेलीफोन  मीनल
 यूनिटों  की

 स्थापना  करने
 का

 प्रस्ताव  है  ।

 Labour  Unions  in  Oil  India  Refineries

 4496.  Shri  Kishen  Pattnayak  :  Shri  5.  M.  Banerjee  :

 e e  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  : Shri  Madhu  Limaye

 Shri  Sarjoo  Pandey  :

 Will  the  Minister  of
 Labour,

 Employment  and  Rehabilitation  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  an
 enquiry

 was  conducted  into  the  question  of  granting  recog-
 nition  to  the  labour  unions  in  the  Oil  India  Refineries;

 (9)  if  so,  whether  the  report  of  that inquiry  has  since  been  received

 (c)  the  action  taken  on  the  report  of  the  inquiry  and

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  before  the
 report  of  Inquiry  was  receive -d,  a  tele-

 gram  was  sent  by  the  Ministry  to  suspend  the inquiry  due  to  Emergency ?

 The  Minister  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation  (Shri  Jag-
 jiwan  Ram) :  (a)  Yes.

 (b)  Yes.

 (c)  It  was  noticed  that  spot  verification  had  not  been
 conducted

 in  accor-

 dance  with  the  prescribed  procedure.  ‘It  was,  therefore,  decided  to  have  a  fresh

 verification.

 )  Fresh  verification  was  suspended  for  security  reasons

 तबकों  में  चलने  वाले  स्थल

 4497.  श्री  दी०  चल  शर्मा  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 दिल्लो  प्रयास  के  अधीन  कितने  स्कूल  इस  संभव  तम्बुओं  में  काम  कर  रहे  है  ;

 प्रत्येक  स्कूल  के  तम्बुओं  पर  औसतन  कितना  खां  करना  पड़ता  है  तथा इन  तम्बुओं  पर  सरकार

 प्रति  at  कुल  कितना  खच  कर  रही  है  ;  और

 तम्बुओं  वाले  इन  स्कूलों  को  पक्की  इमारतों  में
 ले

 जाने  के
 सम्बन्ध

 में  यदि  सरकार  की  कोई

 योजना  तो  क्या

 शिक्षा  मंत्री !  मु
 ०  क०

 :
 से  :  दिल्ली  प्रयास  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  दी  जायगी  |

 दिल्ली  में  स्कूलों  को  इमार तें

 4498.  श्री  दी०  चं०  mal  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या यह
 सच

 है
 कि

 पिछले
 तीन  वर्षों  में  दिल्ली में  बहुत

 से  उच्चतर
 माध्यमिक  स्कूलों  की

 इमारतों  क  निर्माण के  लिये  दिये  गय  अनुदान  की  राशि  व्य पंगत  हुई  है
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 यदि  तो  एसे  कितने  स्थलों  की  और  adarz  कितनी  राषि:व्यपगत  हुई

 क्या  कारण  थे  कि  सरकार  स्कूलों  की  इमारतों  के  निर्माण के  लिये  अनुदान  की  राशि  का

 उपयोग  नहीं  कर  सकी  ;  जिसके  लिये  दिल्ली  प्रशासन  के  आयव्ययक  में  व्यवस्था  की  गई  थी  ;  और

 अनुदान की
 राशि  व्यतीत  होने  देने  के  लिये  कौन  अधिकारी  उत्तरदायी

 शिक्षा  मंत्री  क०  से  :  दिल्ली  प्रशासन  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्रित
 की

 जा रही  है  और  यथा  समय सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 दिल्ली  में  टेलीफोन  का  काटा  जाना

 4499.  श्री
 यदापाल  सिह  :

 श्री  बड़े

 श्रीमती  श्रकम्मा  देवी  :  श्री  श्रीलंका लाल  बैरवा :

 श्री  हाजी हुकम  art
 कच्छ वाय

 :

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  श्री  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  के  टेलीफोन  विभाग  ने  हाल  में  दिल्ली  में  लगभग  1200  टेलीफोन  काट  दिये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  बीच  कितने  टेलीफोन  फिर से  चालू कर  faq  गय

 संसद-काय
 तथा  संचार  विभाग  में

 राज्य  मंत्री  जगन्नाथ
 फरवरी

 त्या  1966  के  दौरान  लगभग  2300  टेलीफोन  काट  दिये गए  थे  |

 शुल्क  की  अदायगी  न  करने  के  कारण  |

 लगभग  19001

 कानपुर  में  उधर  कारखाना

 45.00.  शी  चे  बरुआ  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय :

 श्री  लाल  :  श्री  जसवन्त

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  इम्पीरियल  कैमिकल  इंडस्ट्रीज  को  कानपुर  में  एक  उर्वरक
 उद्योग-समूह  स्थापित  करने

 के  लिये  एक  लाइसेंस  दिया  गया  हैं  ;

 यदि  तो  कितनी  क्षमताअधिष्ठापित  की  जायंगी  ;  और

 प्रस्तावित
 उद्योग-समूह

 कौ  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  :  (=)  ag  ard,  1966  को  मेसर्ज  इण्डियन

 एक्सप्लोसिव  लि ०  को  कानपुर  में
 एक  उर्वरक

 लगाने
 के

 लिए  एक  औद्योगिक  लाइसेन्स  मंजूर

 किया  गया  ।
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 प्लांट  की  स्थापित  क्षमता  निम्न  प्रकार  होगी

 (1)  अमोनिया  श  .  300,000  ato  टन  प्रति  वर्ष

 (i1)  यूरिया  45,000  वही

 (iii)  पोल ोय ोन  कोरिया  e  थके  2,500  वही

 परियोजना  पर  लगभग  44.  81  करोड़  रुपये  (4.  52  करोड़  रुपय
 की  विनिर्माण  पूंजी

 को  शामिल  करते  की  लागत  पूंजी  होने  का  अनुमान  है  जिसमें  विदेशी
 मुद्रा  16  .  58  करोड़

 रुपये  होगी  ।  विदेशी  gar  लागत  निम्न
 प्रकार  परी

 को  जायेगी

 (4)  साम्य  साझेदारी  द्वारा

 आई०  सो०  आई ०  e  5.29  करोड़  रुपये

 आई०  एफ०  सो ०  1.51  करोड़  रुपये

 (i1)
 ऋण  द्वारा

 एफ०  सी'०  क  के  क  98  करोड़  रुपये

 जापान  बैक  क  e  e  4,  80  करोड़  रूपये

 1968-69  के  अन्त  तक  इस  परियोजना  के  पुरे  होनेकी

 मिजो  विद्रोहियों  से  भिडन्त

 4501.  श्री  प्र०  do  बरुआ  :  o
 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय :  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :

 श्री  श्रोॉंकार लाल  बैरवा :
 श्री  राम  रख  यादव

 :

 क्या  गुरु-करायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एजल-सुराग  सड़क  पर  30  1966  की  रात  को  मिजो  विद्रोहियों  ने  सुरक्षा
 सेनाओं  पर  हमला  किया

 यदि  तो  इन  घावों  में  दोंनों  ओर  के  कितने  व्यक्ति  हते  हत  हुए
 और

 यह
 घटना  किन

 परिस्थितियों
 में

 1966  के  चौथे  सप्ताह  में  तथा  उसके  ware  चीज़ों  विद्रोहियों द्वारा

 तथा  करने  की  अन्य  घटनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 इस  बारे
 में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  रही  है  ?

 गू  ह-कार्यो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  संभरण  मंत्री ait
 जो  ही

 (@)  अभो  तक  ज्ञात  नही ं।

 सुचना  एकत्रित
 की  जा  रही  संदन  के  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 (4)  वीगरों
 fzr
 प्

 at  के  fro  = dre
 ——
 पन  वाही  पहले  से  ही  चालू है  ।
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 लानदांग के  गांव  पर  आक्रमण

 4502  श्री  प्र०  Wo  बर्मा  श्री  स०  मो०  बनी  थि

 श्री  घर्मालिगम  श्री  बड़े

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय
 :

 श्री  दाजी

 थी धोकर  लाल  बैरवा  ait  फिरोडिया

 थी
 हुकुम  चन्द  कछवाय

 क्या  गह-कांय  मंत्री  US  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सदस्य  विद्रोही  नागाओं  के  एक  बड़े  दल  ने  31  1966 को  अथवा  आसपास

 लानदांग  के  नागर  गांव  पर  आक्रमण  किया  था

 यदि  तो  जान  व  माल  का  कितना  नुकसान  हुआ  और

 इस  बार ेमें  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गुह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  संभरण  मंत्री

 :
 लानदांग  ग्राम  पर  कोई  आक्रमण नहीं  हुआथा  ।  परन्तु

 31
 1966.  को  इस  ग्राम  समीप

 तीन  बार  गोली  चलाये  जोने  की  आवाज़  सुनाई  दी  ।

 जान  व  माल  की  कोई  हानि  नहीं  हुई  ।

 मानपुर  राइफल्स  ने  इस  ग्राम  की  सुरक्षा  के  लिये  कदम  तथा  जनता  में

 विश्वास  स्थापित  किया  ।

 Colony,  Delhi
 e

 4504.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  e

 Shri  Bade  :

 Shri  Prakash  Vir  Shastri

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government
 propose

 to  declare  Gobindpuri  Colony  near  Kalkaji,
 Delhi  as  an  authorised  colony;

 (b)  ifso,  when  the  declaration  is  likely  to  be  made;  and

 (c)  if  the  answer.to  part  (a)  above  be  in  the  negative,  the  reasons  therefor

 in  view  of  the  fact  that  people  have  constructed  nearly  18,000  houses  there  ?

 The  Deputy  Mini ister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya
 Charan  Shukla):  (a)  to  (c).  As  the  Municipal  Corporation  of  Delhi  have

 already  approved  Govindpuri  Colony  as  a  regularised  colony  by  4  resolution  of  the

 Standing  Committee  of  the  Corporation  dated  the
 3rd  March,  1962,

 the
 question of

 declaring
 it  as  an  authorised  colony  does  not  arise.  There  1 is,  however,  in  the

 vicinity  of  this  colony  an  unauthorised  colony  which  has  not  been  approved  by  the

 Delhi  Municipal  Corporation.

 तिरुक्कडयर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 4505.  श्री  घमंलिंगम :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंग कि

 क्या  arse  जिलों  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  बोर्ड  पुरी  तरह  से  खराब हो

 गया  है
 और  बहुत  समय से

 उचित  ढंग  से  काम  नहीं  कर
 रहा  है  ;
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 )'  क्या  टेलीफोन  प्रयोगकर्ताओं  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई हुई है
 ;

 बीर

 (at):  यदि  तो  उन  पर  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 संसद-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  जी  नहीं  यह

 फोन  केन्द्र  1962  में  स्थापित  किया  गया  था  और  तभी  से  यह  सन्तोषजनक  ढंग  से  काम  कर  रहा  है  ।

 और  :  जब  करो  उपभोक्ताओं  से  आम  शिकायतें
 प्राप्त  होती  हैं  उनके  प्रति  तत्काल  ध्यान

 feat  जाता

 केरल में  नये  स्कूल

 4506:  श्री  बासुदेव  मायर  :  कया
 शिक्षा  मंत्री  यह  बताते

 की
 छपा  करेंगे

 कि
 ः

 केरल  राज्य  में  1966-67  में  नये  स्कूल  खोलने  के  लिये  कुल  कितने  प्राथ॑नापत्र  प्राप्त  हुए

 कितने  नये  स्कूल  मंजूर  किये  गये  हैं  ;  और

 नये  स्कूल  किस  आधार  पर  मंजूर  किये  गये  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  मु०  क०  :  से  राज्य  सरकार से  सुचना  एकत्रित  की  जा

 रही  हैं और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जाएगी
 |

 भारत  में  श्रात्महुत्याग्रों की  घटनायें

 4507.  At  ति  र०  भास्कर  :  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय
 :

 भी  लीलाधर  कट की  :  श्री  बड़े  :

 श्री  रा०  बिखरा

 FAT
 गुरु-सायं  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  ae  सच  है  कि  भारत  में  प्रति  ae  आत्महत्याओं  की  घटनाओं  की  संध्या  बढ़ती  जा  रही

 वै  अ

 fas यदि  at,  तो  एसी  घटनाओं  की  संख्या  को  कम  करने  के  1  चत च््ञय ~
 सरकार

 का  क्या
 किये  वाही

 करने  का  विचार

 गू  ह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विद्याचरण  :  और  :  सूचना  एकत्रित  की

 जा  रही  हैं  और  सदन  के  सभा-पटल  पर  रख  दीਂ  जायंगी  ।

 भूमि  asta  सम्बन्धी  मामले  में  सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्णय

 4508.  शी  शिव  चरण  गुप्त  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 ह
 क्या  यह  सच  है  कि  सर्वो  पप्पू  यायालय  ने  भूमि  asta  अधिनियम  को  धारा  6  के

 इसमें  बताये  गये  विभिन्न  क्षेत्रों  के  बारे  में  धारा  44  अधीन  अधिसूचना  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  अनेक

 निर्णयों  के  औचित्य  के  विरुद्ध  मध्य  प्रदेश  सरकार  और  अन्य  व्यक्ति  बनाम  द्ग  के  विष्णु  प्रशाद  शर्मा  और

 अन्य  व्यक्तियों  के  मामले  में  9  1966  को  निणय  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  इसका  प्रशासन  और  अन्य  राज्यों  द्वारा  पिछले  दो  वर्षा  में  विभिन्न

 कार्य  के  लिये  अजित  किये  जाने  के  लिये  अधिसूचित  किये  गये  भूमि  के  बड़े  क्षत्र  के  सम्बन्ध  में  की  जा

 रही  अधिग्रहण  सम्बन्धी  कार्यवाही  पर  क्या  प्रभाव  फ्ड़्गा  ;  और

 7459



 Written  Answers  Vaisakha  7,  1888
 (Saka) a

 उक्त  निर्णय  में  बताई  गयी  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  कया  कार्यवाही  करनी  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 विद्याचरण  :.  मध्य  प्रदेश  सरकर  और  अन्य
 यों  बनाम  at  के

 विष्ट  प्रसाद
 शर्मा  और  अन्यों  के  मामले  में  9  फरवरी  1966,  को  सर्वोच्च  न्यायालय  ने

 मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  के  इस  भले  का  समर्थन  किया  कि  भूमि  अर्जन  अधिनियम  की  धारा  6  के

 अधीन  भूमि  asta  अधिनियम  की  धारा  4(1)  के  अधीन  जारी  एक  अधिसूचना  में  उल्लिखित  क्षेत्र की ्
 भूमि  के  बारे  में  एक  के  बाद  दूसरी  अधिसूचना  जाएं  जारी  नहीं  की  जा  सकतीं  ।  -

 और  :  दिल्ली  के  सुनियोजित  विकास  के  लिये  बड़े  पैमाने  पर  भूमि  के  अजन  के  लिये

 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  भूमि  asta  अधिनियम  की  धारा  4  के  अधीन  अधिसूचनाएँ  जारी  की  गई

 जहां  तक  इन  अजन
 कायदा  हितों

 का  सम्बन्ध  पं  जाब  उच्च  न्यायालय  की  डिवीज़न  बैच  ने  8  1964

 को  fan  दिया  है  कि  अपने  तथ्यों  के  सम्बन्ध  में  , दिल्ली  प्रशसन  द्वारा  भूमि  अर्जन  अधिनियम  की  धारा

 6  के
 अधीन  जारी

 tt  गई  अधिसूचनाएँ  वेध थी  ।  यह  निर्णय  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  के
 निर्णय  पर  विचार  करने  के  बाद  किया  गया  था  ।  पंजाब  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  विरुद्ध  एक

 अपील  भारत  के  सर्वोच्च  न्यायालय  में  निर्णय  के  लिये  लम्बित  है  ।

 बिक्री  कर  की  वसूली

 4509.  श्री  दिव  चरण  गुप्त  ४  क्या  गृह-क्वारे  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 वर्ष  19  52-53
 से  1965-66  तक  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  में  द्दह्ल  में  बिक्री  कर  की  कितनी

 धनराशि  वसूल  की  गई  ;

 उक्त  में  अलग-अलग  वस्तुओं  अथवा  वस्तुओं  के  वर्गों  से
 |  कितनी

 धनराशि  वसूल  की

 गई  ;  और

 केन्द्रीय  बिक्री-कर  आरम्भ  करने  की  तिथि  से  लेकर  1965-66  तक  उक्त  कर  के  रूप  मे  प्रति

 वर्ष  कितनी  धनराशि  वसूल  की  गई

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम्भरण  मंत्री  :

 से  :
 अपे  गीत  सूचना के

 तीन  विवरण  संलग्न हैं
 ।

 में  रखे  गये
 ।  देखिय  संख्या

 eto  6163/66  1]

 Prohibition

 4510.  Shri  D.  5.  Patil  :  Shri  R.  Barua  e e

 Shri  D.  J.  Naik  :  Shrimati  Johraben  Chavda

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  the  names  of  States in
 which  total  prohibition  and  of  those  in  which  partial  prohibition  is  in  force  at

 present  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya
 Charan  Shukla)  :  Total  prohibition  is  in  force  in  the  States  of  Madras,  Maha-

 rashtra  and  Gujarat.  There  is  partial  prohibition  in  Andhra  Pradesh,  Assam,

 Kerala,  Madhya  Pradesh,  Mysore,  Orissa  and  Punjab  and  in  the  Union  Territory
 of  Himachal  Pradesh  .

 भ्त्दसान  द्वीपसमूह  का  विकास

 4511.  श्री  राम  रख  यादव  :  क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 अन्दमान  द्वीपसमूह  के  विकास  में  कितनी  प्रगति
 हुई  है
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 लिटा

 (@)  क्या  वहां  विशेष
 ey a  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  तथा  रबड़  के  फड़  उगाने  के  लिये  कोई

 व्यापक
 कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ;

 (7)  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या है  ;
 और

 इस  कार्यक्रम  पर  कूल  कितना  अनुमानित  व्यय  होंगा
 ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०
 :  अन्दमान

 ara

 समूह
 की  प्रगति  के  सम्बन्ध में  एक  विवरण  लगा  दिया  गया  है  ।.  [ Sectntera  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या
 एल०  टी०

 6164/66  |]

 से  :  इन  ara  हों  के  समेकित  साधन  विकास  कार्यक्रम  के  लिये  एक  अन्तर विभागीय

 टीम  eared  को  गई  थो  ।  टोम  को  रिपोर्ट  संसद  को  लाईब्रेरी  में  रख  दी  गई  है  ।  इस  टीम
 में  भूमि

 तथा  उसे  कृषि  योग्य  जिसमें  Carre att  फसलें  भो  सम्मिलित हैं  के  बारे  में  विशेष  कार्यक्रम  की

 रिश  को  है  ।  आगमों  10  से  15  वर्षों
 के

 सोच  लगभग  1,26,000
 एकड़  भूमि  का  सुधार  दृष्टि

 में  रखा

 गया  जलवायु  और  aha के  लक्षण
 जो  इन  alt  समूहों  में  पाय  जाते  उनक  अनुसार  इस  भूमि  में

 अन्य  खेतियों  को  ब  आये  रबड़  के  पेड़  लगाना
 अधिक  उपयुक्त

 |  40  लाख  रुपये
 की  लागत  से  दक्षिणी

 अन्दमान  में  रबड़  अनुसन्धान  तथा  विकास  जिसके
 अन्तगंत

 500  एकड़  क्षेत्र  भूमि  स्थापित

 किया  जा  रहा  वाणिज्य  दृष्टि  से  बड़े  पैमाने  पर  रबड़  प्लान्टेशन  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  यह  एक

 पू वंगा मो
 कद

 प्रारंभिक
 परियोजना को  एक  जिसके  अंतरंग  लगभग

 30,000  एकड़
 क्षेत्र  पर  रबड़  प्लांटेशन  का  विकास  किया  तयार  कर  ला 2७  गई  है  ।

 आरंभ
 करने  के  लिये  एक

 परियोजना  कचाल  द्वीप  जिस  के  अंतत  10,000  एकड़  क्षेत्र  है  उसे  अंतिम  रूप

 दिया  जा  रहा  है  और  णोपघ्र  पंजरों ७  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  इस  पर  लगभग  400  लांख  रुपये

 व्यय  होंगे  ।

 भूमि  सुधार  के  कार्यक्रम  पर
 कुलू

 खर्च  का  ब्यौरा तयार  नहीं  किया  गया  है  किन्तु  अनुमान  है  कि  इस

 पर  लगभग  750  लाख  रुपये  खच  होंगे  |

 चांदा  जिल  का  विकास

 4512.  श्री  फिरोडिया  या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंत्रालय  के  विशेष  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  महाराष्ट्र  राज्य  के  चांदा  जिले  के

 विकास  के  लिये  क्या  कं यं वाही  की  गई  है  ;  और

 (a)  वहां  कौन-कौन  से  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  है
 ?

 रोजगार  तथा
 grata

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  eto  रा०
 :  और  ar)

 विशेष  क्षेत्र  विकास  कय  क्रम  के  अंतिम तਂ  चांदा  जिले  के  विकास  के  बारे  में  महा  राष्ट्र  राज्य  के  प्रतिनिधियों

 से  बात-चीत  हुई  थी  ।  राज्य  सरकार
 से  अनुरोध  किया  गया  था

 कि
 इस  क्षेत्र

 के
 त्वरित  विकास  के  लिये  इस

 क्षत्र  को  विशष  परियोजना rai  के  कार्यक्रम  की  सं  face  रूपरेखा तैयार  की
 जाये

 ।  यह  अब
 प्राप्त  हो  चुकी

 है  और  सम्बन्धित  विशेषज्ञों  के  विचाराधीन
 है

 |  आशा  है  कि  इस  क्षेत्र  के  विकास  कार्यक्रम  जिसमें

 उद्योगों  स्थापति  किया  जाना  भो  सम्मिलित  फे  बारे  में  अन्तिम  fasta  राज्य  योजना  आयोग

 त्या  भारत  सरकार  के  सम्बन्धित  मंत्रालयों  से  बातचीत  करने  के  बाद  ही  लिया  जायेगा  |

 भारत  सुरक्षा  नियमों  के  भ्रत्तगंत  एक  मिजो  कान्स्टेबल  की  गिरफ्तारी

 4513.  श्रीमती  रेणुका  .  कया  गृह-कापेय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह सच  है  कि
 सेकण्ड  आसाम  पुलिस  बटालियन  का  एक  मिजो  कांस्टेबल  भारत  सुरक्षा

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  ;  और
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 (@)  यदि  तो  उसके  पास  से  बरामद  किये  गये  आपत्तिजनक  दस्तावेजों  का  विवरण  क्या

 गृह-कार्य  मंत्रालय  मਂ
 राज्य  मंत्री

 तथा  प्रतिशतता  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम्भरण  मंत्री
 ।

 जी

 a  सुचना  देना  इस  अवस्था  में  लॉक  हित  में  नहीं  जबकि  जांच  अभी  qe  की  ज्ञानी

 है

 राष्ट्रीय  मान-चित्रावली  संगठन  के  छात्र  कार्य  कर्ता

 4514.  थी  चंडक  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  मान-चितश्नावलि  संगठन  जब  स्व प्रथम  छात्र  कार्यकर्ता  योजना  आरम्भ  की

 गई  तो  उस  समय  उस  में  क्या  शे  fata  अहंताएं  निर्धारित  की  गई

 राष्ट्रीय  मान-चित्रावली संगठन
 ने  वर्ष  1965-66  में  जिन  छात्र  कार्यकर्ताओं  की

 यांकीहें  ,  उनकी  ethers  अहेंताएं  कया

 क्या  उन  में  से  सभी  छात्र  किये-कर्ता  विश्वविद्यालय  के  वास्तविक  छात्र  थे  अथवा  किसी  अन्य

 विश्वविद्यालय  के  और

 क्या  छात्र  कार्यकर्ताओं  को  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  स्थलाकृति  निषिद्ध  भूतल  रूप  स्तरों

 को  देखने  तथा  उनके  सम्बन्ध  में  काम  करने  की  अनुमति  प्राप्त  थी  और  यदि  तो  क्या

 उनके  ge  इतिहास  का  सत्यापन  करवाया  गया  था  ?

 दिक्षा  मंत्री  साठ  न  कोई  शैक्ष  णिक  योग्यताएं  निर्धारित  नहीं  की  गई

 ara  विज्ञान  तथा  अन्य  सम्बद्ध  विषयों  को  स्नातकोत्तर  कक्षाओं  के  86

 भुगत

 '
 वाणिज्य  तथा  अन्य

 विषयों
 की  अवर-स्नातक  कक्षाओं  के  65  विद्यार्थी

 त्या  इंजीनियरी  और  तकनीकी  विषयों के  दो  विद्यार्थी थे  ।

 सभी  विश्वविद्यालय  के  असली  विद्यार्थी  सिवाय  दो  जिनमें  से  एक  यादवपुर
 नीक  का  तथा  दूसरा  कलकत्ता  तकनीकी  स्कूल  का  विद्यार्थी  था  ।

 विद्यार्थी  कामगरों  को  कड़ी  निगरानी  के  अधीन  सीमित  टोपोशीट्स  के  सम्बन्ध  में  कार्य  करने

 की  अनुमति  दी  गयी  थी  ।  उनके  पुवृत्त ष्  का  सत्यापनਂ  नहीं  कराया  गया  AT  ।

 भारतीय  सव  क्षण  विभाग  के  भूतल  रूप  सतार  )

 4515.  श्री  चंडक :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारतीयਂ  सर्वेक्षण  विभाग  के  भूतल  रूप  तारों  सम्बन्धी  असंगत  चित्रों  के  सम्बन्ध  में  वैज्ञानिक

 fata  के
 पदाधिकारियों

 के  टिप्पण  पर  राष्ट्रीय  मौन-चित्रावली
 संगठन  ने  कया  कार्यवाही  की

 .
 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  भूतल  रूप  सता

 |
 के  स्टाक  के  वास्तविक

 सत्यापन
 के  बारे में

 क्या  स्थिति  है  और  राष्ट्रो  मात  संगठन  से  कितने  स्तर  )  गायब  हैं  यद्यपि  ag  प्रवेश

 निषिद्ध  क्षेत्र  में  और

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  भूतल  रूप  तारों  को  राष्ट्रीय  मान-चित्रावली  संगठन  द्वारा

 किसी  व्यक्ति  विशे  ष  को  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रक्रिया  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  qo  क्  :  )  पता  नहीं कि  किस कस  टिप्पण fren  का  निर्देश  किया  जा  रहा  है  ।

 भूतल रूप  caret fret में  किसी  विभेद का  पता  नहीं  चला  है  ।
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 समूचे  स्टाक  का  नियमित  रूपਂ  से  वास्तविक  सत्यापन  ि  जाता  हैं  और  चालू  वर्ष  लिये

 यह  सत्यापन  किया  जा रहा  नौ  तक  किलो  भा  भूतल  रूप  तारो ंके  जाने  बारे में  पता  नहीं

 चला

 (77)  भूतल  रूप  तारों  को
 व्यक्तिगत

 रूप  से  रियों  को  लेकर  दिया  ति  है  और  उस

 पर  उस  अधिकारों के  हस्ताक्षर  होते  हँ  जिनके  अधीन  वे  कर्मचारी  काम  करते

 राष्टीय  मान  चित्रावली  संगठन

 4516.  श्री  चंडक  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रय  संगठन ये  we-fgaay A ea ने  भूतल  रूप  तारों
 (टाप/शीट्स)

 तथा  विमानों  से  लिये
 aa

 चित्रों
 से  भूमि  उपयोग

 चित्रों  ( Zewsae  लण्डयूज ) दें
 के

 अनुरेखन ों
 को  फोटोस्टेट  प्रतियां  बनाने  से  पहले  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  को

 सुचित  किया  और

 क्या  वैज्ञानिक
 निकाय के

 अधिकारी  को  राष्ट्रीय  मानचित्रावली  संगठन  द्वारा
 दी

 गई  लोहे

 को  अफसरों  और  उसे  सवारी  aa  रूप  में  किया  गया
 भूगतान

 भारत  सरकार
 कों

 प्रतिक्रिया के  अनुकूल

 (ait qo ०
 गा०  मामला )  ह  ).  जी  ।

 बर्मा से  रच दे दा  कोट  व्यक्तियों  के  लिये  gant

 4517.  श्री  fro  भास्कर

 श्री  लो ला घर  कट की

 क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  बर्मा  से  स्वदेश  वापस
 लौटे

 हुए  व्यक्तियों  को  गोबिन्द  वल्लभ  पत

 मर्क  नई  दिल्लो  में  कुछ  दुकानें  देने  तथा  कुछ  सुरक्षित  रखने  के  सम्बन्ध  में  स्वास्थ्य  परिवा र  नियोजन

 मंत्रालय  को  अनुदेश  दिय  है  ;

 यदि  तो  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  स्वदेश  वापस  लौटे  हुए  az  ea

 को  कुछ  दुका में  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्री  ato  tro  नहीं *

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 बर्मा  से  स्वदेशी  लोटे  लोगों  के  fea  नियतन

 4518.  श्री  नि०  रण  भास्कर

 श्री  लीलाधर  कट की

 कया  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 (*)  क्या  यह  सच  है  दिल्लो  प्रशासन  ने  अब  तक
 स्थानीय  अर्थात  नगर  नई

 दिल्लो  नगर  पालिका  तथा  दिल्लो  विकास
 प्राधिकार

 को  बर्मा  से  स्वदेश  लौट  लोगों  की  के

 आधार  पर  दुकान  जमीन के  CATE ATT और  मकान दे  ने  फे  लिये  हिदायतें  नहीं  दी
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हिदायतें  न  दिये  जाने  के  कारण
 ये  स्थानीय  निकाय  दुकानों

 तथा  प्लाटों  न्य  सम्बन्ध  में  कोई  प्राथमिकता  नहीं  दे  रहे

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  :  बर्मा  से  स्वदेश

 लौट  लोगों  के  लिये  दिल्ली  प्रशासन  ने  18-  9-65  को  हिदायतें  जारी  कर  दी  है  कि  इनको  दुकानें
 और  मकान  बनाने  के  लिये  प्लाट  आदि  देने  ८  लिये  प्राथमिकता  दी  जाये  |

 और  :  प्रति  नहीं  उठता ।

 बर्मा  से  लौटने
 वाल

 लोगों  को  ऋण

 4519.  श्री  लीला घर  फ्री  :

 श्री  नि०  भास्कर :

 क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है
 कि  दिल्ली  cara  बर्मा  से  लौटने  वाले  लोगों  को  एकत्रित  पुनर्वास  ऋण

 नहीं दे  रहा  है  जसा  कि  अन्य  राज्य  दे  रहे है  ;

 क्या  दिल्लो  प्रशासन  ने  पुनर्वास  मंत्रालय  से  प्रार्थना  की  थी  कि  उनको  एक  कीमत  2000

 रुपये  देने  को  अनुमति  दी  जाये  परन्तु  मंत्रालय  ने  यह  प्रार्थना  स्वीकार  नहीं  की

 क्या  दिल्लो  प्रशासन  भी  पुनर्वास  ऋण  पर  6  प्रतिशत  सूद  ले  रहा  और

 (a)  यदि  उपरोक्त  भाग  और  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  इस  afeafeaar

 के  क्या  कारण  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  to  :  बर्मा से  लौटने

 वाले  लोगों  को  1,  000  रुपये  था  उससे  अधिक  व्यापार  लिये  ऋण  दो
 किस्तों

 में  दिया  जाता  है  उसा

 कि  अधिकांश
 अन्य

 राज्यों  द्वारा  दिया  जाता हैं  ।

 नहीं  ।

 हां  ।  तथापि  व्याज  की  दर समय  समय  पर  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 arr  [on
 चूंकि  ऋण  योजना  at  दातों  के  अनुसार  fear  जाता  ह  २६  |  ल  ये  इस  सम्बन्ध  में

 तता  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Ammunition  unearthed  in  West  Bengal

 4520.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya

 e Shri  Priya  Gupta

 e e Shri  Kashi  Ram  Gupta

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  the  5th  April,  1966  revolvers  and  guns,  a  large
 number  of  bombs,  acids,  petrol  and  other  destrictive  materials  were  recovered  in

 Howrah,  Hooghli,  Murshidabad  and  24-Pargana  Districts  of  West  Bengal;

 (b)  whether  it  1s  also  a  fact  that  pro-Chinese  Leftist  Communists  are  involved

 therein  who  are  being  released  by  the  end  of  April  by  orders  of  the  Central  Gov-

 ernment  conveyed  to  State  Governments;
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 निधि
 उत्तर

 (८)  the  details  of  arms  and  explosive  materials  supplied  by  China:  to  the  peo-
 ple  of  West  Bengal;  and

 (d)  the  reasons  for  which  Government  are  releasing  pro-Chinese  Communists

 responsible  for  spreading  disorder  in  the  country?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  the
 Minister

 of  Defence
 Supplies  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Hathi)  :](a)  to  (c).  The

 information  is  being  coliected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House.

 (d)  Releases  are  made  on  a  review  of  material  against  individuals  in  the  light
 of  the  prevailing  circumstances

 दिल्ली  में  अध्यापकों  को  छंटनी

 4521.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  दिल्लो  नगर  निगम  के  अध्यापकों  की  छंटनी  सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  विरुद्ध  क्षोभ  व्याप्त

 और

 यदि  तो  विंमान  अध्यापकों  में  से  कितने  प्र  ताकत  अध्यापकों  की  छंटनी  की  जायेगी  और
 को  छंटनी  के  क्या  कारण

 नन  कन  कपा
 शिक्षा  मंत्री  मु०  क०  और

 :
 अपेक्षित  सु  बणा चेना & इकट्ठी  की  जा  रही  है

 और  यथा  समय  सभा
 पटल

 पर  रख
 दी  जाएगी

 ।

 विश्वविद्यालय  दिक्षा

 4522.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  क्या  faTeAT  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1965-66  प्रति एक  हजार
 जनसंख्या

 वे
 के  पीछें  कितने  छात्र  विश्वविद्यालय

 की  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  है  ;

 शिक्षा  के  असन्तुलित  विकास  के  क्या  कारण  और

 विश्वविद्यालय  शिक्षा  के  मामले  में  प्रत्येक  राज्य  को  अन्य  राज्यों  के  स्तर  पर  लाने  सम्बन्ध

 क्या  विशेष  उपाय
 किये  जा  रहे

 शिक्षा  मंत्री
 (at

 कण
 :

 1965-66
 के  लिए  सुचना

 अभी
 उपलब्ध नहीं  है  ।

 1964-65 के  दौरान  प्रति  हजार  आबादी  में
 से

 विश्वविद्यालयीन  शिक्षा  पौने  वाले  विद्याथियों

 को  संख्या  संलग्न  विवरण में  दी  गई
 में  रखा

 गया
 ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6165/

 661]

 प्रति  हजार  आबाद  में  से  विद्याथियों  को  संख्या  में  भिन्नता  दे  कई  कारण  जसे  प्रत्येक  राज्य

 a
 TAT  को  सामान्य  स्कूल  स्तर  गर  भर्ती  तथा  सामान्य  और  उच्च  दिक्षा

 को  अ  बाय  सामाजिक  और  attra  विकास  का  स्टार  आदि

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  जरिए  यद्यपि  विश्वविद्य/लय  faetiy  में  समन्वय  rey  पित

 करने
 a

 किए जा  रहे  है  फिर  भो  भिन्न  भिन्न  स्थानों  परिस्थितियों को  देखते हुए
 था

 संभव  नहीं

 हैकि  उच्च  शिक्षा  के  मामले  में  सभी  राज्यों  को  समा
 स्तर

 पर  लाया  जा  सके  ।

 विज्ञान  स्नातकों  को  राष्टीय  छात्रवृत्तियां

 4523.  श्रीमती  रामदुलारी  fae  >  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ै   ेहस थ हैਂ ह  अ  पर  कितनी  किस 1965-66
 को  बो०  एस०  सी

 ०
 को  परोक्ष

 के
 परिणाम

 के
 आ

 TT  हल दर  का  राष्
 iq  छात्रवुर्त  NUS  2  मत तकी गई  है तथा  छात्रों  को  ss  छात्र  त्तियों  की  रकम  क्रि  तरफ़

 से  मिल  सक  T;
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 (@)  क्या  ये  छात्रवृत्तियां  देदो  गई  और  यदि  तो  इसमें  अत्यधिक  विलम्ब  के  क्या  कारण

 ||

 क्या  सरक।र  का  विचार  स्नातकोत्तर  कक्षाओं  के  दाखिले  तुरन्त  पुर्व  विद्यार्थियों  के  लिये

 छात्रवृत्तियां  उपलब्ध  कर।ने  का  है  ताकि  झन  से  निर्धन  विद्यार्थियों  को  दाखिले  और  होस्टल  के  खर्चे  देने

 और

 क्या  छात्रवृत्तियों  को  रकम  प्रत्येक  मास  देने  का  विचार  है  और  यदि  तो  इसके  कया

 कारण

 शिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सौन्दर्य  :  289  ;  छात्रवृत्ति  की  दर  100

 रुपय  मासिक  है  और  छात्रावास  में  रहने  वालों  के  लिए  110  रुपय  मासिक  है  ।  छात्रवृत्ति  अगले  उच्च

 पाठ्यक्रम  में.दा  खिले
 के  मदीने  से  अनुमति  है  ।

 अदायगी  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती  जो  योजना  के  के  लिए  जिम्मेदार  है

 बी०  एस०  सो ०  पास  करने  वाले  विद्यार्थियों  को  1965-66  के  दौरान  कितनी  राशि  दी  गई  इसके  संबंध

 में  अभी  सही  जानकारी  उपलब्ध नहीं  इसका  पता  1966  में  लग  सकेगा  |  योजना  क

 अधीन  31-1-  1966  तक  सभी  प/ठ्यक्रमों  तथा  स्तरों  क  लिए  छात्रवृत्ति  हकदार  विद्याथियों  को  कुल

 50.80  लाख  को  राशि  वितरित  की  गई  जबकि  कूल  केन्द्रीय  व्यवस्था  73  लख  रुपये  की  थी  |

 परिणाम  घोषित  होने  के  तुरन्त  बाद  ही  प्रत्येक  चुने  हुये  विद्यार्थी  परीक्षा-निकाय

 द्वारा  एक  पात्रता-काले  भेजा  जाता  उस  काड  से  उम्मीदवार  बिना  किसी  फीस  या  अन्य  खच  उ  सच

 अध्ययन  हेतु  दा  खिला  पाने  का  हकदार  हो  जाता  है  जिसे  राज्य  सरकार  से  छात्रवृत्ति  की  राशि  प्राप्त  होने

 फर  संगीत  कर

 (#7)  विद्यार्थियों  को  हो  अद्य यं गी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भारत  ने  पहले  ही  एक

 संशोधित  अदायगी  क्रियाविधि  लागू  कर  दो  इस  क्रियाविधि  के  अन्तरगत की  राशि

 सरकारों  को  प्रत्येक  होने  देनी  होती

 भारत-पाकिस्तान  खेलकूद

 4524.  श्री  राम  रख  यादव  :  क्या  दिक्षा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-पाकिस्तान  खेल  कद  )  समारोहों  को  जो  काफी  लम्बे  समय  से  are

 रहे  फिर  से  आरम्भ  के  बारे  में  किसी  प्रस्ताव  पर-वीगर  हो  रहा

 यदि  तो  क्या  उन  ९
 ञ नने  इस  मामले  में  बातचीत  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 शिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भक्त  :  जी  ऐसा  विचार है

 अभी  तक  नहीं

 sor  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  संगीतज्ञों  की  मास्को  यात्रा

 4525.  श्री  राम  रख  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  संगीतज्ञों  का एक  दल
 सांस्कृतिक

 कार्यक्रम  के  सिलसिले  में  हाल  में  मास्को

 गया

 pa}  नजर ला नऋ  or
 (a)  यदि  at,  तो  इन  संग  तथा  Sal  यात्रा  सम्बन्धी  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  औंर
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 इस  सम्बन्ध  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  होगी
 ?

 दिक्षा  मंत्री  स०  ष्ह्०  at

 watt  विजय  राघव  राव  ज०  अभयंकर  जी०  एस०

 सचदेव  |

 eq  6-4-66

 वकोश्लोवे  किया  26-4-66  से  4-5-  66

 हीरो  से  19-  5-66

 ल्परया  शक  19-  5-66  से  25-  5-66

 कछ  भो  न
 ड  ी  नहीं  ।

 मुख्य  मंत्रियों  का  ara

 4526.  शी  हेम  बरुआ  श्री  जसवन्त  मेहता

 श्री  लिंग  रेडी  श्री  राठ  बुरा

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  को
 कुछ  विमान  समस्याओं  पर  विचार  faarat  करने  के  लिये  हाल

 में  दिल्लो  में  मुख्य  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  हुआ  और

 यदि  तो  उसमें  किन-किन  विषयों  पर  विचार  किया  गया  था  यदि  उसमें  कोई  निष्कर्ष  निकले

 है  तो  क्या ?

 td
 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में

 प्रतिरक्षा
 संभरण  मंत्री

 हाथी )
 श

 और
 )

 :  माननीय  सदस्यों  का  निर्देश  9  तथा  10  अप्रैल  1966  को  हुए  सम्मेलन
 की

 ओर  यदि  तो  यह  सम्मान  खाद्य  समस्या  तथा  सम्बंधित  मामलों  पर  विचार  करने
 के

 लि लय  केंन्द्रीय

 खाद्य  व  कृषि  मंत्रालय  के  पर मदद  फर  बलाया  गया  था

 मिजो  लोगों  का  पाकिस्तान  चल  जाना

 4527.  श्री  प्र०  चे  क्या  गह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 कया  सरकर  को  ध्यान  इन  समाचारों की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  हाले ही  में  सशस्त्र  मिजो

 लोगों  के  6  गिरोह  पूर्वी  पाकिस्तान  चले  गय

 यदि  at,  तो  वे  सीमा
 को

 पार  करने  में  कसे  सफल

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 गहे

 मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 तथा
 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  संभरण  मंत्री  हाथी )  :

 (#) a से  :  इस  प्रेस  रिपोर्ट  की  पुष्टि  नहीं  हुई  है  कि  सशस्त्र  मिलो  लोग  हाल  ही  में  सीमा  पार  कर

 पूर्वी  पाकिस्तान  चल  गई
 परन्तु

 मिज़ो  नेपाल  फ्रंट  के  स्वयंसेवक  शस्त्रास्त्र  लाने  के  लिये  सीमा  पार

 करके  पूर्वी  पाकिस्तान  जाते  रहे  शस्त्रास्त्र
 को  खोज  निकालने  तथा  विद्रोहियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 करने  के  लिय  गती  दस्ते  बढ़ा  दिये  गय  हें  ।

 भारतीय  उवंरक  निगम  के  कारखाने

 4528.  श्री  दलजीत  सिंह  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 या  यह  सच  हैं  कि  भारतीय  उकेरा  निगम  के  कछ  नों  की  उत्पादन  क्षमता  आसानी

 से  दुगनी की  जा  सकती  है  ;
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 जार क्या  उन  कारखानों  के  विस्तार  की  योजनाओं  का  विचार  किया  गया  है

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  से
 :

 उर्वरक
 के  कुछ  वर्तमान

 यूनिटों  की  क्षमता  के  विस्तार  से  उर्वरकों  के  उत्पादन  के
 लिए

 अतिरिक्त  क्षमता  की  स्थापना  का  प्रदान

 विचाराधीन  इस  सम्बन्ध  में  अभी  ब्यौरे  का  आकन  एवं  निर्णय  करना  है  ।

 save  कारखानों  के  लिय  ala

 4529.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 or inl
 (  4  )  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  सब  कारखानों  द्वारा  अलग  अलंग  कितने  एकड़  भूमि  खरीदी

 गई  है

 सारे  कारखानों  द्वारा  रिहायशी  क्वाटर ti  तथा  अन्य  प्रयोजनों  के  लिये  अलग-अलग

 कितने  एकड  कमी  काम  में  लाई  गई

 प्रत्येक  कारखानों  में  कितने  एकड़  भूमि  अलग-अलग  बेकार  पड़ी  और

 उसकों  काम  में  लाने  के  लिये  क्या  योजना  बनाई गई  है  ?

 लियम  कौर  रसायन  मंत्री  :
 से  :  इस  समय  शावरी  निगम के  तीन

 यूनिट  अर्थात्  बिहार  में  पंजाब  में  नंगल  और  महाराष्ट्र  में  ट्राम्बे  उत्पादन
 कर

 Ree

 इन  यूनिटों

 के  कब्जे  में  कितने  एकड़  भूमि  है  और  उस  के  इस्तेमाल  का  विवरण  नीचे  गया  है

 विवरण

 क्रम  यूनिट  कारखाने  वे  गर  ate  -  TT

 सख्या  कब्जे में  ययी  क्वार्टरों  तथा  माल  भूमि  इस्तेमाल  भूमि  के  लिये

 कल  अन्य  प्रयोजनों  के  मै ं)  योजना

 भूमि  लिय  काम  में  लाई

 मे ं)  गई  भूमि

 में  )

 1  2  3  4  5  6
 ee

 1  सुन्दरी  e  6652,  62  6026.03  626.59  गर  इस्तेमाल  कमी  की

 131.59  एकड़  में

 नालियां  और 1

 बेकार  भूमि  है  और

 320  एकड़ उप  नगर

 में  बिखरे  है  जिस  का

 विकास  धीरे

 किया  जायेगा  और

 इसे  कालोनी  के  पाक

 और  बाजारों  के

 सतार  के  लिय

 माल  किया  जायेगा  tx
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 1  2  6

 बची  हुई  भूमि  का

 कुछ  भाग  कारखाने

 आगामी  विस्तार

 के  लिये  रख  छोड़ा

 गया  हैं  और  कुछ

 भाग  टी ०  एन ०  टी ०

 कारखाने  की  स्थापना

 के  लिये  रख  दिया

 गया

 2  नंगल  2587.00  1681.00  906.00  गेर-इस्तेमाल  560

 एकड़  भूमि  लड़

 यूटिलाईजद्यन  =  wa

 के  अंतगर्त बैटन  के

 लिये  जिला

 कारियों  को  सौंप

 दी  गई  346

 एंकड़  के  दोष  भाग

 में  इंट  के  भट्ट  नदी

 और  चौ  आदि

 ट्राले  825.  00  625.00  200.00  गर  इस्तेमाल  भूमि

 कारखान ेके  आगामी

 विकास  के  लिये  रख

 दी  गई

 शिक्षित  गर्मियों  के  लिये  कास

 4530.  श्री  दी०  do  वर्मा  :

 श्री  बसुमतारी :

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )_  क्या  शिक्षा  आयोग  ने  शिक्षित  गृहणियों  को  लाभदायक  अंशकालिक  नौकरी  के  लिए  प्रोत्साहित
 करने  के  उद्देश्य  से  प्रशिक्षण  की  एक  ऐसी  पद्धति  की  सिफारिश  की  है  जिससे  विवाह  के  पश्चात  केवल
 घरेलू  काम-कानों  तक  ही  अपने  को  सीमित  रखने  वाली  अत्यधिक  पढ़ी-लिखी  महिलाओं  की  प्रतिभा  का
 लाभ  उठाया  जा  सक ;

 यदि  तो  की
 गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा क्या  और

 उन्हें  कार्यरूप  देने के  लिये  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  मु०  क०  :  आ  योग  का  प्रतिवेदन  30  1966  तक  प्राप्त

 होने  की  आशा  है  ।

 और
 :
 प्रदान  ही /

 नरी  o>
 Ie!  sod
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 भारतीय  प्रशासन  सेवा  में  मेसुर के
 लिये  प्रतिनियुक्ति

 का  श्रेया

 4531.  श्री  लिंग  रेड्डी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंग
 कि

 नईदिल्ली केन्द्रीय  सेवा  में  भारतीय
 प्रशासन  सेवा  संवर्ग  के  प्रतिनियुक्ति  asia  में  कितने

 रिक्त पद  इस  समय  मध ुर  के  लिये

 इन  पदों  पर  नियुक्ति  न  करने  के  क्या  कारण  जिससे  मसूर  राज्य  को  हानि  होती  है

 और

 इस  अभ्यंग  के  पदों  पर  नियुक्ति  करने  के
 लिये  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार है

 ?

 गृह-किये  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  मं  प्रतिरक्षा  संभरण
 मंत्री

 मसूर के  भारतीय  प्रशासन
 सेवा  संवर्ग  के

 145  yay  की  स्वीकृत  संख्या
 में  केन्द्र

 के  लिये  28  पदों

 का  प्रबन्ध  फिया  गया  इसके  मुकाबले  में  केन्द्र में  आजकल  22  अधिकारी  काय  कर  |

 (a)  145  की
 स्वीकृत  संख्या  के  मुकाबले  में  वास्तविक

 संख्या  केवल  114 है  ।  अनुपात  से  22

 अधिकारी
 केन्द्र

 में  नियुक्त  किये  गये

 Laem mes (1) 4 जे
 जसे ही  सकेंगे  की  वास्तविक  संख्या  बढ़  नियमों  में  प्रबंधित  मात्रा  में में  केन्द्रीय  अभ्यास

 पूरा  किया  जायगा  |

 कलकत्ता  के  उद्योगपतियों  की  नजरबन्दी

 4532.  श्री  इन्द्रजीत  गीत

 श्री  qo  सो ०  बनर्जी

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  16  1966  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  54  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या और  कोई  नया  साध्य मिला  है  जिससे  करते  के  उद्योगपतियों  को  भारत  सुरक्षा
 नियमों  के  अन्तर्गत  नज़र बन्द  न्यायोचित  है

 क्या  यह  निश्चित  रूप  से  सिद्ध  हो  गया  है  कि  उनका  एक  पाकिस्तानी  जासूसी  गिरोह  से

 सम्बन्ध  ;  और

 यदि  तु |  तो  इस  मामल  में  और  क्या  कार्यवाही  करने  TT  विचार  है
 ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  तथा
 प्रतिरक्षा

 मं  मालय  में
 प्रतिरक्षा  संभरण  मंत्री  :

 से  प्रश्न  के  व्य  विषय  पर  राज्य  सरकार  से  पूरे  प्रतिवेदन  के  प्राप्त  होने  की  प्रतिक्षा  है  ।

 उन्हें  संभरण  कराया  गया  है  |

 मसस  बने  कोलमन  एण्ड  कम्पनी

 4533.  श्री  इन्द्रजीत  गीत

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  16  1966  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  33  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 4 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इससे  बेनेट  कोलमन  एण्ड  कम्पनी  द्वारा  गबन  तथा  छल  किये  जाने  के  लिये  जिम्मेदार

 व्यक्तियों  के  जिसकी  विवियन  बोसे  आयोग  के
 इंसपेक्टर

 के  रूप  मैं  श्री  एस०  पी०

 चोपड़ा  को  रिपोर्ट  तथा  विशष  पुलिस  विभाग  की  जांच  रिपोर्ट  से  सिद्ध
 हो  गया

 फौजदारी  कार्यवाही

 करने  के  बारे  में  अब  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  और
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 यदि  नहीं तो  कार्यवाही  करने  में  इतनी  अधिक  देरी  के  कया  कारण  हें
 ?

 गृह-काय  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  तथा

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय
 में  प्रतिरक्षा  संभरण

 मंत्री
 हाथी

 )

 और  16  फरवरी  1966  को  प्रदान  संख्या  33  के  सम्बन्ध  में  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ते  द्वारा  पूछे

 गये  एक
 अनुकरण

 प्रश्न  के  उत्तर  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट  किया  जांता  महा न
 न्यायवादी  के  ा परामदा  के

 अनुसार
 am  जांच-कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  जांच-प्रतिवेदन  पर  महा-न्यायवादी  से  फिर  परामर्श

 किया  जा  रहा  इस  बारे  में  महा-न्यायवादी  की  सलाह  मिल  जाने  के  बाद  अन्तिम  निर्णय  किये  जाने

 की  आशा है

 Khambhat  Oil  Area

 4534.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemi-
 cals  b>  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  declared  oil  area  in  Khambhat
 as  a  protected  area;  and

 (b)  if  so,  the  details  ofthe  area  ?

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Alagesan)  :  (a2)  The

 gas  collecting  station  of  the  Cambay  (Khambhat)  gas  field’  has  been  ‘declared  by
 the  Government  of  Gujarat  as  a  proteéted  place.

 (b)  The  area  covered  by  the  gas  collecting  station  is  332  x  244  metres  appro-

 ximately.

 राज्यों  में  नाटक  अभियान

 4535.  Sto  महादिव  प्रसाद  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  HAT  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  राज्यों  में  नाटक  अभियान  चलाने  तथा  उसे  बढ़ावा  देने  के  लिए

 वार्षिक  अनुदानਂ  देती  और

 यदि  तो  गत  वित्तीय  ad  में  दिये  गये  अनुदान  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया है

 शिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भक्त
 :

 भर
 :

 आर्थिक  व्यवस्था  के  कारण

 1964-65
 से  विभिन्न  जिसके  अंतगर्त

 नाटक
 अभियान  को  बढ़ावा  बने  के  लिए  अनुदान

 दिय  गय  असमंजस  में  पड़ी  हुई  इस  लिए  इस  काय  के  लिये  1965-66 के  दौरान  कोई

 स
 नया

 अनुदान  मंजर  नहीं  किया  गया  |

 उबर  गोरखपुर

 4536.  डा०  महादेव  प्रसाद  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  ?

 गोरखपुर  में  उर्वरक  कारखाना  लगाने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 इस  कारखाने  में  कब  उत्पादन  आरम्भ  होगा
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसाथन
 मंत्री  :

 स्थल  तयार  करने  का  काम
 प्रा  हो  गया

 हैं और  भवन  की  नींवों  ar  कप
 जारी  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  सारे  संयन्त्र एव  मशीनों के

 सके  किये  जा  चूंके  हूँ  और
 आडर

 दिये  गये  trattazt  कां  ऐके  बड़ी  भी  स्थल  पर  पहुंचे  गया

 संयंत्रों  के  eaTT aT  का  कार्य  शुरु  ड
 गया  है

 ।  उपयोगों  का  काब  अर्थात्  पानी

 प्रस्थापन  और  नालियों  आदि  की
 सुविधाओं

 का  काय  प्रगति  पर  है  और  1966  के  अन्त  तक  पूरे

 होने
 की  आशा  उप-नगर  का  कार्य  भी  प्रगति  घर  है  और  1967  के  पहले  चतुर्थांश  में  मकानों  के

 तयार  हो  जाने  को  आशाओं  है  ।

 1967  के  अन्त  तक
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 दिल्ली  के  घोगा  गांव  में  पुलिस  द्वारा  अत्याचार

 4537.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  व्या  गुह-कार्यो  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  दि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  dint  गांव  में  14  1965  को  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाया  जाने

 के  बारे  में  हुई  जांच  के  परिणामस्वरूप  कुछ  व्यक्तियों  को  गंभीर  चोट  पहुंचाने  के  लिये  कुछ  सिपाही

 जिम्मवार  पाय  गये

 क्या  दिल्ली  के  जिलाधीश  ने  सम्बन्धित  सिपाहियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  इसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विद्याचरण  :  और  ster

 भारती  दण्ड  सहित  की  धारा  326/34  के  अधीन  एक  मामला  दर्ज  कर  लिया  गया  तथा

 जांच  की  जा  रही

 New  Central  Schools

 4538.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Shri  Bade  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya
 e थि

 AT?
 Will  the  Minister  of  Education  be  pleased  to  state

 (a2)  whether  Government  have  announced  to  open  10  more  Central  schools

 with  the  cooperation  of  State  Governments;

 (b)  ifso,  the  total  number  of  schools  which  would  now  be  run  by  the  Central

 Government  ;

 (c)  the  names  of  places  where  these  schools  would  be  opened;  and

 (d)  the
 pay-scales

 of  teachers  in  these  schools?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  (Dr.  Soundaram  Ra-

 machandran)  :  (a)  Yes,  Sir.  More  than  10  places  are  under  consideration.

 (b)  About  one  hundred  in  1966-67.  The  exact  number  will  be  determined  when

 the  schools  start  functioning.

 (c)  Four  schools  have  been  established  recently  at  Shillong,  Gauhati,  Jorhat,

 Rancni.  Other  places  under  consideration  are

 rinagar,  Jammu,  Lucknow,  Kharagpur,  Bhubaneswar,  Berhampore,  Coim-

 batore,  Tiruchirappalli,  Madurai.

 Pay  scales  of  teaching  staff  are  पन

 Rs
 (1)  Principals

 -30-EB-830-3  579००.

 (2)  Post  Graduate  Teachers  e  ह  250-10-290--15-380-EB-  15-470

 (3)  Trained  Graduate  Teachers  Rs,  170-10-290-EB-15-380.

 (4)
 Drawing/Home  अ  Rs.  170-1  0~290-EB-15--380.

 (5)  Primary  Teachers  e  Rs.  118-4.  170-EB-5-200-EB-5-225.
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 Workers  in  House-Building  Industries

 Shri  D.C.  Sharma  2
 4539.  Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  Dr.  Mahadeva  Prasad  :

 Shri  Bade

 Will  the  Minister  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation  be
 ं
 pleased

 to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  appoint  a  tripartite  Gommittee  to  regu-
 larise  the  services  of  workers  engaged  in  the  house-building  industries  ;

 (b)  if  so,  by  when;  and

 (c)  the  basis  thereof?

 The  Minister  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation  (Shri J  agji-
 van  Ram)  :  (a)  No.  Attention  is,  however,  invited  to  the  reply  given  in  Lok

 Sabha  on  23-2-66  to  unstarred  question  No.  676

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 सीमा  को  बन्द  करना

 4540.  श्री  नि०  र०  श्री  लीलाधर  कट की  :

 श्री  प्र०  |. ह  बरुआ  :  श्री  रा०  :

 क्या  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पूर्वी  पाकिस्तान  से  लगी  हुई  मिलों  पहाड़ी  जिला  की  सीमा  को  बन्द  करने  के

 उपायों  का  विचार  कर  रही  है  ताकि  विद्रोही  लोगों  के  उस  देश  में  चले  जाने  और  वहां  से  हथियार  लेकर

 मिलों  पहाड़ियों  में  लौट  आने  से  रोका  जा  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 गुह-काय  मंत्रालय  A
 उपमंत्री  विद्याचरण  :  )  और  पूर्वी  पाकिस्तान  से  लगी

 हुई  मिजो  पहाड़ी  ज़िला  की  सीमा  से  विद्रोहियों  के  बच  निकलने  को  रोकने  के  हेतु  वहां  से  मिज़ो

 पहाड़ियों
 में  शस्त्रास्त्र  सहित  वापिस  न  जाने  दिये  जाने  et  आवश्यक  कार्यवाहियां  की  गई  है  ।  आगामी

 कार्यवाहियों  पर  लगातार  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 औद्योगिक  तकनीकी  संस्थायें

 मंत्र नः
 यह  बताने  की  कपा  करेंग

 क  1541:

 डा०
 महादेव  प्रसाद

 :
 क्या  रोजगार  तथा  पुनर्वास

 )  क्या यह
 संच  है  कि  1966  में  आरम्भ  होने  वाले  शिक्षा-वर्ष  में  दिल्ली  में  दो  और

 औद्योगिक  तकनीकी  संस्थाएं  खोली  और

 प्रत्येक  राज्य  में  ऐसी  कितनी  संस्थाएं  हैं ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  राम  )  :  1966 से  दिल्ल  में
 दो  नई

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थाएं  खोलने  का  प्रस्ताव है

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थाओं  की  राज्यानुसार  संख्या  साथ  लगे  विवरण  में  दी  गई
 ।  [ qeerartera  में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  एल०  टी०  6166/66  ।]
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 शिथिलता  योजना

 क  ह

 4542.  डा०  महादेव  बरसाद  :  नया  रोजगार  तथा  grata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  शिथिलता  योजना  है  जिसके  अन्तर्गत  विभिन्न  औद्योगिक  संस्थाओं

 में  बास्तविंक  कारखानों  eat  में  उन  विद्यार्थियों  को  शिल्पकार  का  प्रशिक्षण  देने  की  है  जिन्होंने

 औद्योगिक  तकनीकी  संस्थाओं  में  अपना  पाठ्यक्रम  पूरा  कर  लिया  और

 ,
 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  की  विभिन्न  औद्योगिक  संस्थाओं  में  एसे  कितने  प्रशिक्षणार्थी

 AA,  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जगजीवन  :  जी  हों  ।

 विवरण  संलग्न  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6167/  661]

 Robbing  of  a  Magistrate  at  Palam  Airport

 4543.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Shri  Bade

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Yudhvir  Singh  :

 Dr.  L.  M.  Singhvi

 Will  the
 Minister  of

 Home
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  onthe  r2th  April,  1966  two  armed  persons  looted

 Shri  S.  L.  Suri,  a  Delhi  Magistrate,  near  P2lam  Air-port,  New  Delhi;

 (b)  whether  Gsvernment  have  made  an  inquiry  into  the  matter;  and

 (c)  if  so,  the  result  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya

 Charan  Shukla)  :  (a)  On  the  night  of  11-4-66  an  Honorary  Magistrate  is

 alleged  to  have  been  robbed  by  two  armed  persons  near  Palam  Airport,  New

 Delhi.

 (b)  and  (c).  The  Police  are  investigating  the  case.

 Non-Gazetted  Employees  of  Ministry  of  Education

 4545-  Shri  Vishram  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Education  be  pleased
 to  state

 (a)  thenumber  of  Non-Gazetted  posts  in  his  Ministry  carrying  special  allowanceS

 (daily  or  monthly)  ;

 (b)  the  number  of  employees  working  against  such  posts  including  those  of

 the  former  Scientific  Research  and  Cultural  Affairs  Ministry,  for  the  last  three

 years  continuously  and  the  reasons  for  allowing  them  to  work  for  more
 than

 three

 years

 (c)  the  number  of  persons  transferred  from  these  posts  during  the  past  five

 years;  and

 (d)  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  Education  (Shri  M.C.  Chagla):  (a)  Five.

 c
 (b)  One;  in  the  interest  of  efficient  di  प  81  01  Government  work.

 (८)  Sixteen.

 (d)  Normal  transfers  and  postings  involving  rotation  of  duties  or  requests  by

 the  persons  concerned.
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 1888  (ah

 )
 नन  नन

 में  गेस  उपयोग

 4546.  श्री  रा०  बरुआ  :  क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आसाम  में  नामरूप  तथा  अन्य  स्थानों  की  सारी  गस  का  लाभदायक  उपयोग  feat

 जाता  और

 यदि  तो  गेंस  को  जलाने  से  प्रतिवर्ष  कितनी  हानि  हती  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  :  (=)  1965  में  आयल  इण्डिया  लि
 ०

 ने  लगभग

 389  मिलियन  घन  मीटर  गैस  का  उत्पादन  किया  ;  में  35.  मिलियन  घन  मीटर  क्षेत्रीय  उपयोग

 के  लिए  इस्तेमाल  की  गई  और  110  मिलियन घन  मीटर  असाम  आयल  कम्पनी  लि  ०,  आसाम  राज्य

 बिजली  तिगडी  गैस  ग्रिड  ईट  भुट्टों  को  बेची  गई  औरतों  जला  दी  गई  या  भंडार  (reser-

 voir)  को  लौटा  दी  आयल  इण्डिया  लि०  कों  आसाम  राज्य  बिजली  आसाम  तल  कम्पनी

 Mo,  भारतीय  sare  तोगडि  गस  fas  और  ईट  wat  को  प्रति  दिन  एक  मिलियन  घन  मी८९

 गेस  से  कुछ  अधिक  सप्लाई  करना  जब  ये  परियोजनाएं  पूर्ण  आवश्यकताओं  को  लेने  की  स्थिति  में

 होंगी  |

 1965  में  आसाम  आयलਂ  कम्पनी  लगी  ने  63  मिलियन  घन  मीटर  मेस  का  उत्पादन  किया  ;  जिसका

 कम्पनी  ने  क्षेत्रीय  उपयोग  एवं  घरेलू  खपत  के  लिए  कियाः  ।

 क
 ध  rr

 क्योंकि  आयल  इण्डिया  लि०  द्वारा  उत्पादित  गेस  की  शेष  मात्र  नहीं  थी  ;  इसलिए

 हानि  का  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश में  तेल  के  निक्षेप

 4547.  राजदेव  श्री  fare  प्रसाद :

 श्री  बालकृष्ण  :  श्री  रघुनाथ  fae  :

 क्या  पैट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश में  जौनपुर  जिले  में  तेल  पाया  गया  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  श्र  रसायन
 मंत्री  (ait  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Unemployment  Insurance  Scheme

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  e थके
 4548.  Shri  Prakash

 Vir  Shastri  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Bade  १

 Will  the  Minister  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  420  onthe  gth  March,

 1966  and  state

 (a)  Whether  the  Standing  Labour  Committee  has  given  a  final  shape  to  the
 ७ draft  scheme  regarding  the  Unemployment  Insurance  cheme;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor ?
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 The  Minister  of  La  bour वि  s  Employment  and  Rehabilitation  (Shri  Jag-
 jivan  Ram)  (a)  No

 (b)  There  has  been  no  meeting  of  the  Standing  Labour  Committee  or  the
 Indian  Labour  Conference  since  March,  1966.

 अनुसंधान  कार्य  वाणिज्यिक  उपयोग  में  लाना

 4549.  श्री  फिरो डि या  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कंपा  यह  सच  है  कि  देश  की  प्रयोगशालाओं  में  किये  जा  रहे  अनुसंधानਂ  काय  को  वाणिज्यिक

 उपयोग
 में

 लाने  का  काम  संतोषजनक  ढंग  से  नहीं  किया  जा

 यदि  तो  इसके  मुख्य कारण  कया  और

 \~ (7  )  उनका  स्तर  वाणिज्यिक  उपयोग  कराने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  सु०  Fo  :
 और

 यह  कहना कि  राष्ट्रीय

 बालाओं  में  किए  गए  अनुसंधान  काय  का  नहीं  ठीक  नहीं  अनुसंधान

 का  उपयोग  एक  क्रमिक  प्रक्रिया  है  और  बहुत  सी  बातों  पर  fastz  करता  है  औद्योगिक  विकास  की

 विदेशी  सहयोग  के  बारे  में  संबंध  तथा  अन्य  बहुत  से  टेक्नोलाजी  सम्बन्धी  और

 राष्ट्रीय  कारण  |  औद्योगिक  विकास  के  क्षेत्र  में  आत्म  चीरता  की  दिशा  में  अप  गई
 हाल  ही  की

 नीतियो ंके  परिणामस्वरूप  TIBET A  प्रयोगशालाओं  में
 किए  गए  अनुसंधान  के  उपयोग  को  काफी  प्रोत्साहन

 मिला  स्थिति  HAT ITAR F नहीं  है  यद्यपि  इसमें  सदैव  सुधार  feat  जा  सकता

 राष्ट्रीय
 प्रयोगशालाओं ओं  के

 अनुसंधानों
 a  परिणामों  के  बेहतर  sonar  के  लिए  जो  कदमਂ  उठाए

 गए  हूँ  उनमें  से  कुछ  निम्नलिखित हैं

 1.  ऐसे  प्रयत्न  फि  जा  रह ेहैं  कि  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  की  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  में

 प्रारंभ  से  ही  रुचि  लि  लगे  तथा  राष्टीय  प्रयोगशालाओं  में  अनुसंधान  प्रायोजित  करने  के

 लिए  उद्योगਂ  को  प्रोत्साहित  किया  जा  सक  |

 2.  aaa  और  औद्योगिक  अनुसंधान  cheese  ने  भारतीय  रसायन  निर्माता
 संस्था

 के सहयोग

 से  बम्बई  में  एक  तारीकी  स
 star चय  प्रा के रब

 स्थित
 फिया है  ताकि  उद्योग  को  पेशा  आने  बाली

 समस्याओं
 ‘ST  पता  लगाया  जा  उन्हें  क्षत्रीय  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओ ंके  पास  भजा

 जा  सके  तथा  अनुसंधान  के  परिणामों  को  उद्योग  के  उपयोग  के  लिये  उन  तक  पहुंचाया
 सके

 3.  aa  उद्योगों
 के

 लिए  भी  तकनीकी  सुचना  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रयत्न  किए  जा
 रह ेह

 वैज्ञानिक  और
 औद्योगिक  अनुज  धान  परिषद  ने  यंत्र-उद्योग  के  एक  केन्द्र

 स्थापित  करने  को  अनुमति  देदी

 4.  अनुसंधान  और
 उद्योग

 को  चिकट  लाने  के  उद्देश्य से  पिछले  दिसम्बर
 में  अनुसंधान  अर  उद्योग

 के  एक
 ‘fray  फा  आयोग  गया  था  ।

 के
 फलस्वरूप  उच्च  प्राथमिकता

 wT > की  लगभग  237  crea  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  का  पता  लग ्  र  ।  ‘fate  ने  कुछ

 अनुसंधान  और  विकास  नीतियों  की  भी  सिफारि की  इन  सिफरिशों  पर  अमल

 करने  के  लिए  कार्रवाई  आरम्भ  कर  दी  गई  है  ।
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 5.

 rear
 अनुसंधान  ETAT  के  आन्दोलन  को

 वे०
 और  Ho  प०  प्रत्येक  प्रोत्साहन

 दे  रही  पहले  से  स्थापित  सहकारी  अनुसंधान  संस्थाओं  को  और  अधिक

 सहयोग  देन ेके  वे०  और  sto  Ho  To
 सहकारी  अनुसंधान  संस्थाएं  बनाने

 के  लिए  सीमेंट  और
 इलेक्ट्रानिक  उद्योगों  को  सफलतापूर्वक  राजी  करने  में  भी  समर्थ हो

 सकी है  |  ई  खतरा  और  केबल
 उद्योगों  के

 लिए  सहकारी  अनुसंधान

 संस्थाएं  स्थापित  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  र  हे  हैं  ।

 6.  वे०  और  आँ ०  अ०  प०  उनके  अलग-अलग  अनुसंधान  और  विकास  यूनिटो ंके  लिए  व्यक्तिगत

 )  उद्योगों  को  वित्तीय  agit  के  परीक्षण  पर  भी  विचार  कर  रही

 उधर  कारखाने  के  बार  में  पोलैंड  के  साथ  बातचीत

 0.  श्री  फिरो डि या  :  व्या  पेटॉलिय्र  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  उधर  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  पोलैंड  के  विदेश  व्यापार

 मंत्री  के  साथ  बातचीत  की  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  )  जी  नहीं  ।

 swat  नहीं  उठता

 Release  of  Life  Convicts

 4551.  Dr.  Ram  Manohar.  Lohia  Shri  N.  N.  Patel  :

 Shri  S.  M.  Banerjee  Shri  Narendra  Singh  Mahida:

 |  e Shri  Balmiki  Shrimati  Ganga  Devi  e

 e Shri  Yashpal  Singh  Shri  Madhu  Limaye  e

 Shri  Hukam  Chand  Kachha-  Shrimati  Basant  Kunwari

 valya
 :

 Shri  Bade  Shri  Solanki

 e Shri  Kishen  Pattnayak  Shri  Priya  Gupta  e

 e e Shri  Buta  Singh  Shri  Bagri

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  those  prisoners  awarded  life  term
 impr  1sonment

 who  were
 eir we  ह released  during  the  last  15  years  on  the

 completion  of  th  20°  years’  period  of

 the  prisonment  including  the  period  of  remission;

 (b)  the  number  of  such  prisoners  who  have  not  been  released  even  on  the

 completion  of  such  period  and

 (c)  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  he
 Ministry

 of  Home  Affairs  (Shri P.
 S.

 Naskar) :
 (a)

 to
 (©).

 The  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on

 the  Table o of  the House.
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 Written  Answer  5
 April  27,  1966

 RN  —  व ae  ne
 Life  Convicts  in  Tihar  Jail

 4552:  Shri  Bade  :
 Shri  Narendra  Singh  Mahida

 Shri  S.  M.  Banerjee  Shrimati  Gan  ga  Devi

 Shri  Balmiki  :  Shri  Madhu  Limaye  e

 Shri  Yashpal  Singh  :  e e Shri  Daji

 Shri  Hukam  Chand  Kachha-

 vaiya  Shrimati
 Basant  Kunwari

 a

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  ;  Shri  Solanki

 Shri  Kishen  Pattnayak  :  Shri  Priya  Gupta

 Shri  N.  N.  Patel.  :  Shri  Bagri  e e

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs
 inspected  the  Dehi  Tihar  Jail  on  11-2-1966  where  the  life  term  prisoners  made
 complaints  about  their  difficulties  and  about  their  non-release  by  Government
 even  after  the  completion  of  their  terms;

 (b)  if  so,  the  details  of  their  complaints;  and

 (c)  the  action  taken  in  the  matter ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Amar
 A  2  rs  (Shri  &,

 Naskar)  :  (a)  Yes,  Sir.  ‘The  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs.  was  pre-
 sented  with  a  Address’  in  which  certain  points  were  raised.

 (b)  and  (c).  A-statement.  15  laid  onthe  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT.-6168/66.]

 Life  Convicts

 4553-  Shri  N.  N.  Patel.  :,  Shrimati  Ganga  Devi::

 Shri  YashpaJ.  Singh  :  Shri  Narendra  Singh.  Mahida:

 Shri  Buta  Singh  :  Shri:  Madhu  Limaye  :

 Shri  Hukam.  Chand  Shri  Hem  Barua  e e

 Kachhavaiya  :
 Shrimati  Basant  Kunwari  Ba:

 Shri  S.  M.  Banerjee  Shri  Solanki  :

 Shri  Balmiki  e e  Shri  Priya  Gupta  e e

 Shri  Bade  e e  Shri  Bagri  :

 Shri  Kishen  Pattnayak  :

 Dr.  Ram  Manohar  Lohiya  :

 Will  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether it  is  a  fact  that  class  II  Life-convicts  have  to-serve  an  imprisonment.
 of  20  years,  including  remission  ;
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 7  1888  )  लिखित  उत्तर

 (0)  whether  Government  possess  the  discretionary  powers  to  detain  such  con-

 viets  in-jail  even  after.the-expiry  of  the.term.of  their  conviction;  and

 (c)  ifso,  the  reasons  for  not  releasing  the  jlife-convicts  when  they  have  comp-
 leted  their  term,  including  remission  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  ही  न

 Naskar)  :  (a)  and  (b).  Die  iterm  ‘life  imprisenment’.in  ‘law  means  imprison-
 ment  for  the  rest  of  the  life  of  the  prisoner  unless  the  appropriate  Government
 remit  the  sentence  undér  Section  go1  of  the  Code-of  Griminal  Procedure.  Only
 for  purposes  of  working  out  remissions,  the  term  ‘life  imprisonment’‘is  treated  as

 imprisonment  for  20  years.

 (c)  Does  not  arise.

 Grades  of  Teachers im  Dekhi

 4554.  Shri  Yudhvir  Singh  :  Dr.  | हम  M.  Singhvi  :

 के ‘Shri  Hukam  Chand  Kachhvaiya  e  Shri  ‘Bade  :

 Will  the  Minister  of  Education  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  nearly  300  teachers .of  Higher  ‘Secondary  Schools

 in  the  Capital  have  not  been  given  the  grade  of  Rs.  120-8-200-10-300  with  effect

 from  rst  January,  1955  -but  have  been  given  with  effect  from  Septomber,  4956;

 (b)  whether it  is  also  a  fact  that  Government  had  issyed:a.circylar  on  the,  8th

 January,  1955  stating  that  those  teachers  who  had  not  been  recruited  specially  for
 Middle  Schools  should  be  given  the  above  grade  w.e.f.  Ist  January,  1955;  and.

 (८)  ifso,  the  reasons  for  not  giving  the  said  grade  to  these  nearly  300  teachers  ?

 Lhe  Minister  of  Education  (Shri  M.  | खनि  Chagia):  (a)  to  (c).  The

 in  due  course.
 requisite  information  is  being  collected  and  will be  ‘laid  on.the  Table  of  the  Sabha

 Fixation  of  Pay  of  Delhi  Teachers

 4555.  Shri  Yudhvir  @  Shri  Bade  e e

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  ह e  e e

 Will-the  Minister  of  Education  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  the  7th  July,  1965,  Government  had  issued  a

 Circular  regardi  ng  fixation  of  pay  scales  of  trained  Graduate  teachers  working
 in  Higher  Secondary  ‘Schools  in  the  -Capital; da

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  according  to  the  Circular,  the  fixation  of  pay
 was  to  take  effect  from  the  7th  July,  1965;

 fxed
 (c)  if-se,  whether it  is  also.a  fact  that  their  pay  has.not  been  RPG ी  80  far;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor?
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 Written  Answers
 Vaisakha  7,

 1888  (Saka)

 The  Minister  of  Education  (Shri.M.C.  Chagla)  :  (a)
 to  (c).  Yes,  Sir.

 (d)  The  work  involves  scrutiny  of  individual  service  records  over  a  long  period.

 Government  have  asked
 the  Administration  to  expedite.

 Hostile  Mizos  taking
 ै5कापसण

 in  Pakistan

 e
 Shri  Vasudevan  Nair  e e

 4556:
 Shri:  Prakash  Vir  Shastri

 Shri  Hukam  Chand  Kachha-  Shri  Daji  :

 vaiya  @ e

 Shri  5०  M.  Banerjee  :  Shri  Sheo  Narayan  :

 Shri  Buta  Singh  :  Shri  Tridib  Kumar  Chaudhury:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is-a  fact  that  hostile  Mizos
 have  got  asylum  in

 East
 Pakistan ;

 (b)  whether  it  is  also'a  fact  that  these  hostile  mizos  have  abducted  some
 Government  officers

 and
 taken  them  away  with

 them;
 and

 (c)  ifso,  whether  a  note  has  been  sent  to  Pakistan  on  the  subject  and  the  na-

 ture  of  reply  received  from  them.in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  Minister  of
 Defence  Production  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Hathi)  :  (a)  It  is  not

 known  if  the  hostile  Mizos  -who  have  crossed  into  East  Pakistan  have  formally

 requested
 the  Pakistan  Government  for  asylum.

 ..  (0)  Government  have
 no

 such  information.

 (c)  A  number  of  requests  have  been  addressed  to  the  Pakistan  authorities
 to  hand  over  any  kidnapped  Indian  personnel'who  may  have  been  detained  in  East

 Pakistan  by  Mizo  hostiles.  In  reply,  the  Government  of  Pakistan  have  intimated

 that  any  Indian  officials,  who  may  have  been  detained  in  East  Pakistan,  will  be

 repatriated  to  India.

 दिल्ली  के  स्कूलों  में  विज्ञान  शिक्षा

 A557.  श्री  रास  स्वरूप  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  id

 दिल्ली  में  सरकारी  तथा  सं हा यता प्राप्त  ऐसे  कितने  स्कूल हें
 जिनमें  उच्चतर  माध्यमिक

 कक्षाओं  में  भौतिक  और  रसायन
 शास्त्र  जसे  विज्ञान  के  विषयों  के  पढ़ाने  की

 व्यवस्था
 नहीं

 सभी  स्कूलों  में  इन  विषयों  को  पढ़ाने  की  व्यवस्था  करने  के  लिय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की  और

 इस  व्यवस्था  के  कब  तक  होने  की  सम्भावना

 दिक्षा  मंत्री  मु० क०
 से  दिल्ली  प्रशासन  &  अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की

 ७  च  दा  थी  ter
 सना  पटल जा  रही  हैं  और  यथा  समय  पर  रख  दी
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 27  1966  र

 पंदिचम  बंगाल  में  चोरी  छिपे  हथियारों  का  लाया  जाना

 4558.  श्री  यशपाल  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :

 नदी
 श्री  प्र०  चचा  बरुआ  :  श्री  गोकरन  प्रसाद  के

 श्री  कार  लाल  बरवा  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  31  1966  के  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया  है  कि  हाल  केस  में  chan  बंगाल  में  चो  री  छिपे  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  हथियार  लाये

 गय

 यदि  होता क्या  इस  सम्बन्ध में  कोई  जांच की  गई  और

 उसका  क्या  परिणाम

 गुह-कार्य  मंत्रालय  में  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा
 संभरण  मंत्री  (ait  हाथी  हां  ।

 और  :  इस  सम्बन्ध  में  जो  जांच  की  गई  उसे  परिचित  बंगाल  में  चोरी  छिपे  विदेशी

 हथियार  लाये  जाने  की  सुचना  का  समर्थन  नहीं

 दिल्ली  में  टेलीफोन

 4559.  श्री  राम  स्वरूप  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  तीस  हजारी  टेलीफोन  दिल्ली  में  टेलीफोन  लगाओਂ

 श्रेणीस  भिन्न  श्रेणी  के  अंतगर्त  1958  से  दर्ज  टेलीफोन
 लगवाने  वाले

 आवेदकों  को  में  यह  सुचित
 |  |  i>  उ थ

 n  या  गया  है  कि  उन्हें  टेलीफोन
 देने  में  अभी  कई  ag  लग  सकते

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हें  जब  कि  उस  एक्सचेंज  में  1957  तक  दर्ज

 दलों  को  टेलीफोन  दिये  जा  चुके

 उस  टेलीफोन  एक्सचेंज  में
 टेलीफोन  लगाओਂ  श्रेणी  तथा  इससे  भिन्न  श्रेणी  के

 गत  1958  में  अलग  अलंग  महीने  वार  कुल  कितने  प्रर्थना-पत्र  दल  और

 _
 उन  आवेदकों  को  कब  तक  टेलीफोन  दिये  जाने  की  आशा  है  ?

 संसद्-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  और  )
 :  तीस  हज़ारी

 टेलीफोन  केन्द्र  अपनी  पुरी  स्थापित  क्षमता  से  काम  कर  रहा  है  और  अत्यन्त  आवश्यक  मामलों  को  छोड़कर

 आगे  और  कनेक्शन  देना  तब  तक  संभव  नहीं  है  जब  तक  कि  इस  क्षेत्र  की  क्षमता  में  पर्याप्त  वृद्धि  न  हो

 जाए  ।  आशा  हैं  कि  अंगले  कुछ  महीनों  में  निकटवर्ती  टेलीफोन  केन्द्र  दिल्ली  गट  में  अतिरिक्त  उपस्कर
 की  स्थापना  के  परिणामस्वरूप  कुछ  पुन व्यवस्थाएं  हो  चुकने  पर  केवल  कुछ  कनेक्शन  ही  और  वे  भी

 टेलीफोन  योजनाਂ  के  अन्तगंत  दिये  जा  सकेंगे  ।  अपना  टेलीफोन  योजना  के  अंतगर्त  न  आने  वाले

 ऐसे  प्राणियों  जिन्होंने  अपनी  स्थिति  के  बारे  में  जानना  चाहा  है  यह  सुचित  कर  दिया  गया  है  कि  उनकी

 मांग  की  पूर्ति  में  काफी  देरी  लगने  की  संभावना  है  |
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 Re  :  Calling  Attention  Notices  and  April  27,  1966

 Motions  for  Adjournment
 ह

 महीना  गर  अपना  अपना  टेलीफोन

 फोन  योजना  योजना

 जनवरी  151  52

 फरवरी  162  42

 मान  122  42

 अप्रेल  140  46

 मई  172  47

 जन  186  12

 जुलाई  245  33

 अगस्त  177  44

 203  49.

 अक्तूबर
 सितम्बर

 406  28

 212  32

 दिसम्बर  s  178  31

 lied  me  ee  cme  ated  ae  a  et  en  Sl  ee  me  PS

 योग  2,354  458

 —

 अपना  टेलीफोन  योजना  के  अन्तर्गत  म  आने  वाले  प्राणियों  को  नियमित  तौर  पर  कनेक्शन

 केवल  4  वर्षों  की  अवधि  में  ही  जा  सकेंगे  जबकि  ईदगाह  पर  स्थापित  किये  जाने  वाला  प्रस्तावित

 नया  टेलीफोन  केन्द्र  सेवा  करना  आरम्भ  कर  देगा  ।  फिरे  भी  इस  क्षेत्र  में  30  1965  तक  की

 अपना  टेलीफोन  योजनाਂ  कनेक्शनों  की  मांगों  के  अधिकांश  भाग  की  पूरी  की  जा  चुकी  है  ।

 ध्यान  दिलाने वाली  सूचनाओं  तथा  स्थगन
 प्रस्तावों

 के  बारे
 (wea)

 RE  :  CALLING  ATTENTION  NOTICES  AND  MOTIONS  FOR
 ADJOURNMENT—  (Queries)

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कुछ  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचनायें  प्राप्त  हुई  यद्यपि  इनके

 बारे  में  मेरी  पहली  nfafaar  ae  थी  कि  ag  ग्राह्म  नहीं  तथापि  में इस  की  अनुमति  दे  रहा

 हुं  ।  यदि  माननीयਂ  सदस्य  अधिक  जानकारी  चाहते  हें  तो
 मंत्री  महोदयਂ  को  कुछ  समय  दिया  जाना

 चाहिये  |

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  -:  में  कुछ  afar

 जानकारी  प्राप्त  करना  चाहता हूं  और  इस  बारे. में  कल  वक्तव्य  देना  चाहता  हुं
 |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  वक्तव्य  कल  feat  जायेगा

 sh qeatta  fraat  मैने  उडीसा  में  भुखमरी  के  बारे
 में

 प्रस्ताव

 तथा  ध्यान  दिलाने  वाली  सुचना  दी  है  .  ....।

 7482



 ry चतु  Tay  तथा
 स्थगन

 1888
 प्रस्तावों  क  बारे

 मं

 a  टट

 प्ाध्य्ष  सह  ि
 स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया

 जा
 सकता

 ।  ध्यान  fears  वाली  सूचना

 लिया  ज़ा  सकता है
 |

 तकी  कल  अथवा  परसों

 Bagri  (Hissar)  :  I  have  réceived  telegrams  regarding faminé  Gonditions
 In  «Orissa  and  Punjab..  ow

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  मंत्रीਂ  महिला के  पास

 तथ्य  वहू  कल  वक्तव्य

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  fro
 में  तथा  प्रधान मंत्री

 उड़ीसा  राज्य  का दौरा  करने  जा  रहे  हें  ।  1GAR  को
 में  एक  विस्तृत  वक्तव्य दे  सकेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  : ध्यान  दिलाने  वालीਂ  सूचना  का  उत्तर  लम्बी  अवधि  के  लिए  नहीं  टाला

 जा  सकता ।  वक्तव्य  कल  अथवा  परसों  दिया  जाये  ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  वक्तव्य  परसो ंके  लिए  रखा  जाये  |

 Shri  Bagri  :  People  are  dying  of  starvation  in  Punjab  and  Orissa  and  the

 Minister  is  not  aware  of  that.  Adjournement  Motion  may  be  allowed  in  this

 nratter.

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  हम  योजना  आयोग  तथा  खाद्य  मंत्रालय  प्रतिनिधियों  ,  का  एक  दल

 उड़ीसा में  भेज  wet  प्रतिवेदनਂ  सोमवार  तक  प्रप्त  हो  ।  लंबे  में  अधिक  वस्तुत
 वक्तव्य  सकूंगा

 अध्यक्ष  महोदय  :  वक्तव्य  परसों  दिया  जाये  |

 Shri  Bagri  :  The  Minister  says  that  he  will  go  there  and  make  a  study  on  the

 spot.  The  Governor  says  that  children  are  dying  of  hunger  there.

 Mr.  Speaker  :  The  hon.  Member  is  continuing  to  speak  inspite  of  my  for-

 bidding
 him  to  doso.  I  will  now  ask  him  to  leave  the  House.

 Shri  Bagri  :  The  Government  has  no  famine  code.  Anyorie  who
 talks  of

 star-
 vation  deaths,  is  ordéred  to  leave  the  House.

 पद यात  श्री  बागड़ी  सभा  भवन  से  बाहर चले  )

 (Shri  Bagri  then  left  the  House)

 श्री  नाथ  पाई  (राजपुर ) .: आपने कहा आपने  कहा  कि  मुझे  बहुत  से  स्थगन  प्रस्ताव  प्राप्त  हुये  इसलिए

 में
 दिलाने  के

 प्रस्ताव  की  अनुमति दे  रहा  हूं
 |  मैनेਂ  बम्बई

 में  मिटटी  के  तेल
 की

 कमी
 के

 बारे

 में  ध्यानਂ
 दिलाने

 का
 प्रस्ताव  रखा  था  परन्तु  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  कितने  स्थगन  प्रस्तावों

 की  सुचना  दी  जाय  ताकि  ध्यान  दिलाने  &  प्रस्ताव  की  अनुमति  सके

 अध्यक्ष  यदि  ऐसा  कहा  गया  होते  गलती  से  कहा  गधी  होगा ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  उड़ीसा  के  राज्यपाल  कहां  के  र्तिपूव  मंत्री  के  वक्तव्यों  के  बारे

 हस  जानकारी  चाहते  हें  ।

 भी  Ho  दे  steer  मंत्री  महावीर को  इस

 े

 की  ठीक
 अध्ययन  करने

 के
 लिए

 उचित  समय  दिया  जाये  |
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 Papers
 laid  on  the  Table

 Vaisakha  7,  1888  (Saka)

 श्री  :  यदि  मंत्री  महोदय  इस  प्रदान  को  उतना  ही  महत्वपूर्ण  समझते  जितना  कि  हम

 समझते  हे  तो  उन्होंने  तुरन्त  जांच  की  होती  और  यदि  आवश्यक  होता  तो  स्वयं  मंत्री  उन  स्थानों

 पर  जाते  परन्तु  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।  उन्होंने  वक्तव्य देने  के  लिए  तीन  सप्ताह  का  समय

 लेना  चाहा  ।  बाद  में  उन्होंने  मंत्रियों  तथा  योजना  आयोग  की  संयुक्त  समिति  का  आश्रय

 इसी  रवैय ेके  कारण  विरोधी  दल  में  उत्तेजना है

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  You  have  said  that  a

 number  of  Adjournment  Motions  and  Calling  Attention  Notices  were  received.

 You  have  rejected  the  Adjournment  Motions  and  accepted  Calling  Attention

 Notice.  It  has  been  clearly  mentioned  in  rule  58....

 Mr.  Speaker  :  I  have  rejected  the  Adjournment  Motions.  Discussion  on  that

 cannot  be  allowed.

 श्री  उ०  तू  द्विवेदी  :  मेंने  जयंती  शिपिंग  कम्पनी  के  तीन  करोड़  के  ऋण  के  बारे  में

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  पर  एक  प्रस्ताव  की  सुचना  दी

 अध्यक्ष  महोदय  मेंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :  Why  has  the  Minister  not  laid  a  copy  of  famine

 code  onthe  Table  of  the  House  inspite
 of

 your  orders?

 Mr.  Speaker  :  That  question  does  not  arise  now.

 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 मंत्रियों  के
 वेतन  तथा  भत्ते  अधिनियम  के  अंतिम  अधिसूचना

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  सम्भरण
 मंत्री

 :

 में  मंत्रियों  क ेवतन  भत्ते  1962  की  धारा  11  की  उप-धारा  (2)  के  अंतगर्त  मंत्रियों

 के  चिकित्सा  तथा  अन्य  1966  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  जो  दिनांक  24  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संध्या  जी०  एस०  आर०

 460
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।

 देखिये  सख्या  एल०  टी ०- 6148 / 66  1]

 विपक्ष  बैठकों  के  मुख्य  faced

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  aerate  :
 में  निम्नलिखित पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  निम्नलिखित  त्रिपक्षीय  बैठकों  के  मुख्य  निष्कर्षों  की  एक-एक  प्रति  ।--

 चमड़ा  वस्तु  तथा  निर्माण शालाओं  सम्बन्धी
 समिति  का  दूसरा  अधिवेशन

 जो  5  1966  को  आगरा  में  हुआ  था  ।  में  रखी गई
 ।  देखिये

 संख्या  QHo  66  1]

 सड़क  परिवहन  सम्बन्धी  औद्योगिक  समिती  का  पहला  अधिवेशन
 जो

 15  फरवरी

 1966 को  नई  दिल्ली  में  था  ।
 a.

 रखी  ।  देखिये .  संख्या

 एल०  टो  ०-6150/66  ।]
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 27  एप्पल  1966
 wafer

 तथा
 स्टेशनों  पर

 गाड़ियों में  के  बारे में  व्यक्त व्य

 लि  ऋण  एशशगएएएतज्एलश

 स्थायी  श्रम  समिति  का  अधिवेशन  जो  13-14  1966  को  a

 दिल्ली में  हुआ  था  ।
 में

 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 6151/66  ॥]

 रासायनिक  उद्योग  सम्बन्धी  औद्योगिक  समिति  का
 पहला  अधिवेशन

 जो  13

 1966  को  बम्बई  हुआ  था  .  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या

 एल०  66.1].

 (2)  क्यारी  राज्य  बीमा  1948  की
 धारा

 36  के  अन्तर्गत  कर्मचारी
 राज्य

 बीमा  निगम  के  वर्ष  1963-64  के  लेखापरीक्षित लेखे  कीਂ  एक  प्रति  में

 रखी गई  |  संख्या  Veto  ॥]

 (3)  खान  1952  को  59  की  (7)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 अधि सुचना दों  की  एक-एक  प्रति  :--

 व्यावसायिक .  प्रशिक्षण  1966  जो  दिनांक  2  1966  के
 भारत

 के  राजपत्र  में
 अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  आर०  473  में  प्रकाशित  हुये  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०-6154/66

 (at)  खान  बाल गुह  1966  जो  दिनांक  9  1966 के  भारत  के  राजपत्र  म

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  516  में  प्रकाशित हुये  थे  ।

 a रखी गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-61  54/66  ॥]

 जगा

 प्राक्कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 एकसी  पांचवां  और  एकसी  sat  प्रतिवेदन

 श्री  Ho  |. ह
 :  में  उद्योग  मंत्रालय  विकास  आयुक्त  का  संगठन  में  लघु-उद्योग  के

 में  प्राक्कलन  समिति  का  एक  at  पांचवां और  एक  sat  प्रतिवेदन  1  और  2)
 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 इक्यानवां  प्रतिवेदन

 श्री  म्रारका  :  में  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  1965 के  पेरा  7  और

 के  बारे
 में  लोक  लेखा  समिति  का  इक् यान वां

 प्रतिवेदन
 प्रस्तुत  करता  Ei

 लीडिंग  तथा  डीफ  पर  रेलगाडियों  में  विस्फोट  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  :  EXPLOSIONS  IN  RAILWAY  TRAINS  AT  LUMDING  AND  DIPHU

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  :  जेसा  कि  घोषित  किया  गया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कितना  लम्बा

 डा०  राम  सुभग  fag  पांच  पृष्ठ  |

 महोदय  :  इसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाय
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 Dethands for  Grants  April.27,  1966

 —————

 =e
 श्री  हेम  बरुआ  )  :  नहीं  ।  हम  वक्तव्य  सुनना  तेह  र  इस  में  एक

 करण  चाहते  है  |

 मतैक्य
 :

 यहँ  में

 श्री  हेम  बरुआ  :  चाहे  यह  100  पष्ठों में  ही  क्यों  न  इसी  पढ़े  जानी  चाहिये
 |

 श्री  रघुनाथ  सिह  :  प्रश्न  कल  पुछ  सकेंग े।

 अध्यक्ष  महोदय :  वक्तव्य  संभी-पटले पर  रख  दिया  इसकी  एक-एक  प्रति  सदस्यों  को

 देदी  जायेगी  इसका  घर  पर  अध्ययन  करें  ।  तत्पश्चात  हमे  देखेंगे किं  स्पष्टीकरण  देने की  वास्तव

 में  कोई  आवश्यकता  हैं  ।

 Sto  रॉम  सुभेग  fag:  में  वक्तव्य  संभा-पटल  पर  रखता  ऐ  म  रखा  गया
 देखिये  संख्या  एल०

 155/66

 श्री  हेम  बरूआ  में  गह-कार  मंत्री  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  मेरे  पास  कुछ  जानकारी

 है  । ~

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  इसे  मेरे  पास  भेज  Tidea  विचार  के  ear  उन्हें
 प्रदान

 पूछने  की  दें  दूंगा  |

 अनदानों  की  मांगें--जारी

 DEMANDS:  FOR  GRANTS—Contd

 गह-काय  मंत्रालय

 वर्ष  1966-77  के  लिये  गह-किये  मंत्रालय  की  निम्न  लिखित  सांग  ncaa  की  गई

 ATT
 Phos

 राशि

 सख्या

 रुपय

 44  गृह-आर्य  मंत्रालय  4,40,85,000

 45  मंत्रिमण्डल  49,  92,000

 46  क्षेत्रीय  परिषद  1,  12,000

 न्याय  नरीमन  2,75,000

 48  पुलिस  27,40,02,000

 49  TAT  TAT  3,  33,000

 50  THAT T  0.1,  80,000

 51  भारतीय  की  निजी  feat  आर  1,  50,000

 52  दिल्ली  21,80,75,000

 53  अपमान  अपने  निकोबार  समह  5,  110,  78,000

 54  जाति-क्षेत्र  1-2,  96,  89:  000

 55  दादरा:औरर.  तगर  हवेली  क्षेत्र  22  74,000

 56  मिनीकोय  और  अभी  द्वीप  समूह  5.7,68,000

 57  e  3,51,66,000
 गृह-किये  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय

 128  गह-किये  मंत्रालय  का  पंजी  परिव्यय  2,00,65,000
 —_——$——$—  i
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 7  1888  (aR)  अनुदानों की

 Shri  Kishan
 Pattnayak  (Sambalpur) :  Sir,  the  hon.  Minister  has  stat ted

 certain  wrong  things in  the  House.  I  have  written  regarding  famine  ¢odé  and  situa-
 tion.  in  Orissa  under  direetion  115  of  the  Directions:  from  the  chair  ॥  ७  क  क  क  की  क  छे

 अध्यक्ष  भहोदेय
 :

 मैं  यह  बातें  सुनने  के  fare  dare  नहीं  हूं  ।

 श्री
 सुरेन्द्रनाथ

 त्रिवेदी
 :  मेंने

 इस
 मंत्रालय  के

 बारे
 में  कुछ  कटौती  प्रस्ताव  रखें

 थे  ।  अब  मेंने  उनपर  हस्ताक्षर  कर  दिये  उन्हें  प्रस्तुत  करने की  अन मं त्ति  दीਂ  जाये

 seta  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  इंस  बारे में
 वक्तव्य  देना  चाहते हैं  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  में  इस  चर्चा के  बारे में  एक
 बात  इस  की  ओर  आपका  ध्यान

 दिलाना  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  में  भाग  लेते  समय  ag  बात  कहीं  जा  सकती है  ।  बात  इस  तरह

 नहीं  उठाई  जा  सकती  |

 श्री  स०  Ato  बनर्जी  :  यदि  आप  मुझे  सुनना  नहीं  चाहते  तो  से  सभा से  उठकर  चेला  जाउंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  आप.को  से  उठकर  चले  जाने  के  लिए  कहूंगा

 grata  श्री  स०  मो
 ०

 बनर्जी  सभा  भवन  के  बाहर  चल  गय  ।)

 (Shri  M.  Banerjee  then  left  the  House)

 गह-काय  मंत्री  नन्दा )
 25  फरवरी  को  संभा  में  एक  वक्तव्य  के  दौरान  22  अप्रैल

 1966
 '

 को  दिल्ली  में  हुए  मुख्य  मंत्रियों  के  एक  सम्मेलन  में  फिर  गये  निणंयो ंके
 बारे

 में  बताया
 था  i  उस  सम्मेलन  में  परिवर्तित  परिस्थितियों  में  भारते  रक्षी  अधिनियम  तथा  नियमों  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध

 में  विचार  किंया  गयां  काल  हटाये  कुछ  सीमन्त  राज्यों  तथा  राज्य-क्षेत्रों  की

 fray  समस्याओं  और  दूरे  सम्बन्धित  मामलों  के  विषय  में  भीਂ  उस  सम्मेलन  में  विचार  किया  गया

 थ  !

 सरकार  ने  निर्देश  frag  फि  कुछ  सीमान्त  राज्यों  और  के लिए  भारत  रक्षा  अधिनियम

 नियमों के  अन्तत  कुछ  xifsaay  की  आवश्यकता  रक्षा  से  सम्बन्धित  कुछ  अन्य
 उद्देश्यों

 के  लिए  केन्द्रीय  सर्कार की  भी  कुछ  afeaai  की  आवश्यकता है  ।  केवल  ऐसी  अवस्था  को  छोड़कर

 जबकि  प्रतिरक्षा के  लिए  सीमान्त  राज्यों
 और  की  आवस्यकताोयें  पूरी  करने  के  लिए

 कार्यवाही  करना  अवश्यक  हो  उन  ahead में  निवारण  विरोध  की  शक्ति  शामिल  नहीं

 होंगी

 अभी  उद्घोषणा  वापिस  ली  जा  सकती  क्यों  आपात  की  उद्घोषणा  वापस  लेने
 के

 बाद  उनमें  से  कुछ  शक्तियां  नहीं  रहूंगी-तथा  उद्घोषणा को  देश  के  कुछ  भागों  तक  सीमित  रखने  का

 उपबन्ध  संविधान  के  अनुसार  नहीं  जा  सकता t  भारत
 tet  अधिनियम  तथा  नियमों में

 संशोधन
 किया  जायगा  और  उनमें

 यह
 उपबन्ध  रखा  SAT  कि  वह  अधिनियम  तथा  नियम  उस

 क्षेत्र  aT atat
 में  लागू  होंगे  तथा  या

 लागू  होंगे  जैसाकि  राष्ट्रपति  शासकीय  राजपत्र

 में  आदेश  द्वारा  विहित  करें ग
 भिन्न-भिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  तथा

 भिन्न-भिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  farar-

 भिन्न  आदेश  दिये  सकत ेहें  ।  आवश्यक  क्स्घि  संसद के  वर्तमान  अधिवेशन में  पेस  की  जायेगी ।
 जिन  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  भारत  रक्षा अधिनियम  तथा  नियमों  का  किया  जा

 रही  sad  लिए  सधारण विधि  में  आवश्यक  संशोधन  उसका  श्श् जा  सकता

 आपात  काल  की  अवधि  रोशन  सरकारी  raat  रियों  द्वारा  किय  गये  कार्यों की  नक रग ्कुति

 करने  कके
 आवश्यकता

 के
 मले  सहित  सभी

 पहलूओं पर  धथीनिपूंकक  fees
 बौद  सरकार

 संविधान
 में यंदोधन  प्रस्तुत  करेगी  |
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 Demands  for  Grants

 a
 Vaisakha  7;  1888

 (Saka) 55.2  TT,

 इन  निर्णयों  के  अनुसार  कायंवाही  हमने  पहले  ही  आरम्भ  कर  दी  है  ।  राज्यों  को  हमने  यह

 पराम  दिया है  कि  वे  अधिकांश  नज़र बन्दों  को  तुरन्त  रिहा  और  अब  प्रति  दिन  रिहाई

 के  समाचार  आ  रहे

 श्री  कपूर  सिह  )
 :  माननीय  गृह-किये  मंत्री  कें वक्तव्य  से  इस  संभा को  कोई

 संतोष

 नहीं  हुआ  यदि  प्रतिवेदन  की  प्रस्तावना
 में

 दिये  गये  कार्यों  Aaya  मंत्रालय
 के

 काम  को

 जांचा  sig  ता  उसके  बारे में  कोई  शिकायत
 नहीं

 होगी

 प्रतिदिन  प्रातःकाल  समाचारपत्र  पर  दृष्टि  डालते  ही  देश  के  किसी न  किसी  भाग
 में  कोई न

 कोई  गड़बड़  होने  का  समाचार  पढ़ने  को  सिलता है
 ।  कभी  बंगलौर  में  गड़बड़  होती  तो  कभी

 धारा  144  के  अन्तर्गत  कलकत्ता  में  25  महिलाओं  सहित  344  अध्यापकों  के  गिरफ्तार  किये  जाने

 का  समाचार  होता  है  ।  एक  समाचार  में  कहा  गया  है  कि  अशोक  होटल  में  कर्मचारियों  द्वारा  हस्पताल

 की  जाने  पर  प्रधान  मंत्री  के  सम्मान  में  आयोजित  एक  भोज  के  में  अन्तिम  समय  तक  अनिश्चितता

 बनी  रही  ।  कभी  कोई  व्यक्ति  किसी  मुख्य  मंत्री  अथवा  किसी  बड़े  नेता  की  हत्या  का  प्रयास  करने

 में  गिरफ्तार  किया  जाता  मेरा  कहने  का  तात्या  यह  है  कि  देशਂ  में  एक  विचित्र

 पेदा  होगई

 अभी  कल  के  में  यह  समाचार  छपा  है  कि  जनवरी  1964  से  अगस्त  1965  तक

 किये  गये  एक  सरकारी  सर्वेक्षण  के  अनुसार  भारत
 में

 प्रति  सप्ताह  36  आन्दोलन  होते  हें  |  राजनीतिक

 कर्मचारियों  ने  तथा  विद्याथियों  ने  2,909  आन्दोलन  किये  ।  इन  में  592  हिंसक  आन्दोलन थे  और

 89  पुलिस  को  गोली  चलानी  पड़ी  तथा  69  अवसरों  पर  RaTa a]  क  प्रयोग  करना  पड़ा  |

 मनीपुर  में  98,  गुजरात में  91,  महाराष्ट्र  में  7  गुजरात में  64  तथा  उड़ीसा  में  43.  हिंसक  आन्दोलन

 इस प्रकर  की  घटनाओं  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  से
 प्रतीत  होगा  कि  य  घटनाएं  एकही

 प्रकार  की  हैं  और  इनमें  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हो  रही  सरकार  को  देश  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति

 के बरे में  विचार  करके  कोई  कारगर  कार्यवाही  करनी  ।

 अब  में  देशਂ  के  सामान्यਂ  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  कहूंगा  प्रतिवेदन  में  यह  भी  कहा  गया  हैं  कि

 गृहं  मंत्रालय  को  राज्य  सरकारों  से  सम्यक  बताये  रखना  पड़ता है  और  देखना  पड़ता  हैकि

 aaa  के  कारण  गड़बड़  पेदा  बिना  विकास के  मार्ग पर  अग्रसर  हो  ।

 किन्तु  में  समझता  हं  कि  सरकार  अपना  यह  उत्तरदायित्व  अच्छी  तरह  नहीं  निभा  पायी  यदि

 एसे  स्थगन  प्रस्तावों  तथा  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचनाओं  को  गिने  जिन  को  इस  विशेष  आधार  पर

 प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई
 थी  कि  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  है  न  कि  केन्द्रीय

 सरकार
 ता

 सरकार
 के

 उपरोक्त दावे
 का  वास्तविक  चित्रण  सामने  आ जायेगा  और  वास्तविकता

 कुछ
 अर  ही  दिखाई  देगी  ।

 में  ऐसा  कह  कर  गृह-कार्य  मंत्री  अथवा  उनके  मंत्रालय
 पर  are  नहीं

 लगाना  चाहता  हूं  ।  में  केवलਂ  यह  seat  चाहता  हुं  किं  हमारे  प्रशासन
 में  अनेक  त्रुटियां  है  और  उन्हें

 दूर  किया  जाना  चाहिये  ।

 हम  आज  15  वर्षों
 से

 समाज
 के

 समाजवादी  ढांचे
 विकास

 योजनाओं
 कायें

 कर  रहे

 हैं  पश्तु  हमें  इस सम्बन्ध  में  अधिक  सफलता  नहीं  मिली  मुख्य  कारण
 यह  है  कि

 में

 कई  ऐसी  अवांछनीय  शक्तियों  विद्यमान  हू  जिनके  इरादे  अच्छे  नहीं  हैं  ।  इससे  देश  की  एकता  के  लिये

 खतरा  हुआ  है  को  योग्य  :  लोगों सरकार  में  लेता  चाहिये  जो  इस  बात  को

 स मझ  सक  अ।र  इन  शक्तियों को  कारगर  ढंग  से  समाप्त  कर  सकें  तक  हम  जो  भी

 आधिक  प्रगति
 कर

 पायें  हें  वह  धूलਂ  में  मिल  जायेगी  ।
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 27  1966  अनुदानों की  मांग

 अब  में  लोक  सेवा  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ
 ।  प्रतिवेदन में  कहा  गया  है  कि  लोक  सेवाओं

 के  सम्बन्ध में
 कई  कारगर  उपाय  किये  गये  हें  ।  यह  मंत्रालय के  लिये  सराहनीय  इतने

 बड़े  देश  की  सेवाओं  को  सुव्यवस्थित ढंग  से  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  तथा  कठिन  कायें  है
 ।

 यह
 ठीक

 हैकि
 मंत्रालय  ने  सेवाओं की  शर्तों  में  सुधार  तथा  वर्गीकरण  करने के  सराहनीय

 era  किया
 है  किन्तु

 मंत्रालय  का  कार्य  करने  का  बुनियादी  तरीका
 गलत  |  मंत्रालय  द्वारा

 भ्रष्टाचार  को  समाप्त करने  के  लिये  की  गई  कायंवाही  से  ऐसा  प्रतीत
 होता  हैं  कि  मंत्रालय के

 विचार  से  इस  बुराई  का  कारण  सिविल
 सेवाओं.के  तमंचा  रियों

 .
 में  व्याप्त  भ्रष्ट  प्रथाएं  हें  ।  में  समझता

 हूं  कि  इससे  STAT  टूर  हो  सकता  प्रत्येक
 व्यक्तिको  संदेहात्मक  दृष्टि  से  देखना  उचित

 नही ंहै  ।  इससे  कमंचारियों  में डर  की  भावना  दादा  है  और  ठीक
 नहीं

 चल
 पाता है  |

 मेरे  विचार  से  भ्रष्टाचार  कम  नहीं  हो  रहा  यदि  वास्तव में  भ्रष्टाचार  को  दूर  करना है  तो

 सिविल  कर्मचारियों  को
 ईमानदार

 तथा  ईश्वर  में  विश्वास  रखने  वाला ब  जानेके  आवश्यक  है  कि

 उनमें  आत्म  सम्मान  तथा  खोई  हुई  सुरक्षा  की  भावना  को  फिर  से  पदा  किया  जाये  ।  कमंचारियों

 को  दंड  देने  तथा  उनकों  राजनीतियों  का  दास  बनाने  से  भ्रष्टाचार  दूर न नहीं  हो  सकता
 है  ।  आज

 हमें  वास्तविकता
 का  सामना  करना हैं  ।

 अब  में  प्रस्तावित  पंजाबी  भाषी  राज्य  के  सम्बन्ध में  कु  छ  अपने  विचार  प्रकट  करूंगा  ।  18

 1966  को  1961  की
 जनगणना

 के  भाषा  सम्बन्धी  आंकड़ों  के  आधार पर  पंजाबी  भाषीय

 राज्य  बनाने  की  घोषणा  की  गईं  पंजाबी  सुबे  के  सम्बन्ध  में  एक  मंत्रिमंडलीय
 समिति

 नियुक्त  की  गई  थी  जो  इस  निष्कपट  पहुंची  कि  वर्तमान
 पंजाब

 राज्य  में  से  एक  पंजाबी

 भाषी  राज्य  की  स्थापना  की  जाय े।  बाद  में  इस  काय  के  नियुक्त  संसदीय  समिति

 ने  पंजाबी  भाषा  राज्य  की  स्थापना  पंजाब  क्षेत्रीय  समिति  आदेश  1957  की  पहली

 अनुसूची के  अनुसार
 faq  की  सिफारिश

 की  ।  किन्तु  अन्त  में  इन  सबकी  उपेक्षा  कर  18

 1966  को  पंजाबी  भाषी  राज्य  के  बारे में  घोषणा की  |  1961 की  जनगणना के  आंकड़ों

 से  भाषायी  वर्गों का  पता  नहीं  चलता इस  सेਂ  साम्प्रदायिक  वर्गों  का  पता
 चलता

 है  |  वास्तविकता

 यह  है  कि  यदि  इन्हीं  आंकड़ों  के  आधार  पर  राज्य  की  स्थापना  की  जायेगी  तो  यह  एक  सिख  राज्य

 होगा  नकि  पंजाबी  भाषी  राज्य  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था
 से  यह

 दक्तिद्याली  तथा  देती  वाला

 राज्य
 नहीं  बन

 इस
 प्रकार

 के
 विभाजन  का

 स्पष्ट
 ae

 यहं  होगा  कि  सरकार  साम्प्रदायिक

 आधार  पर  राज्य  की  स्थापना  करना
 चाहती

 है  ।  मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  दादों  में  बताना  चाहिये

 कि
 क्या

 196  जनगणना के  आंकड़ों
 को  स्वीकार  करने  का  उद्देश्य  आनन्दपुर

 अर  पठानकोट  को  उस  क्षेत्र  से  अलग  करना  है  जिनमें  सिखों  का  बहुमत  होगा

 इस  प्रकार  के  छल  से  तथा  निराशा  बढ़ेगी  ।  यह  देश  की  एकता  और
 अखंडता के

 लिये

 हानिकारक  है  ।

 प्रस्तावित  राज्य के  बारे  में  निर्णय  लेने  से  पहले  कुछ  बुनियादी  बातों  को  ध्यान  में  रखा जान

 चाहिये था  ।  सिखों की  एक  अलंग  समस्या  इस  समस्या  को  हलਂ  करने  के  लिये  में

 स्वर्गीय  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  भी
 आदिवासी  दिया  था  ।  1946  में  केबिनेट  मिशन  ने  भी

 इस  समस्या के  सम्बन्ध  में  अपने  व्यक्त  किये  थे  ।  में  फिर  सरकार  से  कहना  चाहता

 gfe  पंजाबी  भाषीय  राज्य  eager  1961  की  जनगणना के  आंकड़ों  के  आधार  पर  नहीं

 की  जानी  चाहिए  ।  ae  हिन्दू-सिख  एकता  और  देश  की  अखंडता  के  लिय  हितकर  नहीं  होगा  ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  समस्या  पर  हमें  तथ्यों  को  ध्यान में  रख  कर  विचार  करना  स्थिति

 की  वास्तविकता  यह  है  कि  इस  समस्या अन्तर्राष्ट्रीय  समस्या  रूप  धारणा  कर  लिया

 1965 में  पाकिस्तान ने  भारत  के  विरुद्ध  बल  प्रयोग करके
 यह  साबित  कर  दिया

 कि
 हमने  उसे

 जो

 ae  रियायत  दे
 रखी है

 अब  उसका  कोई  महत्व  नहीं  रह  गया  HT Fa इस  प्रदान को  काश्मीर
 की

 जनता ने  स्वयं  हल  करना है  |
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 Berni dé far far  ’Clrants
 April  1966

 - [sare  सिह

 प्रिफरेंस
 aT  अन्य  waist  विशेषज्ञों  नें

 को-पं  स्थानीय भाषा  घोषित  किया

 हमें  इंस  बातें  की  cara  में  रखना  हैं  कि  मंत्रालय  में  उत्तर  भारत  हाड़ी  भाषा  के  क्षेत्रों  की

 ata  कैलिस  जो  एंटीक  बनाया गया  saat  पहाड़ी  भाषी  हिन्दी  भाषा  में  को  काम

 सौंपा  गयां  है  |

 मय निषेध  के  बारे  में  जहां  तके  Se  चन्द  att  की  सिफारिशों का  संबंध  उनके  प्रति

 समाज  के  संभी  वर्गों में  उत्पन्न
 "

 हास्यास्पद  प्रतिक्रियाओं  को  ओर  सरकार  ने  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 प्रतिवेदन
 के  दूसरे  भाग  में  कहा  गया  है  हमारी  सेना में  भी  मंदिरा  पान  बन्द  किया  जानी  चाहिये  ।

 सरकार  को  वास्तविकता  को  देखते  हुएं  समय  के  अनुकूल  काय
 करनी  चाहिये

 ।

 Dr.  Govind  Das  (Jabalpur).  :  Mr.  Speaker  Sir,  since  independence,  we

 have  been  busy  in  the  work  of  development,:  both  material  and_  intellectual.

 So  far  as  former  is  conicerned,  some  progress  has  certainly  been  made,  but  the
 Government  has  failed  completely  on  the  side  Of  intellectual  development.

 उपाध्यक्ष  मह  पीठासीन  हुए

 Mr...  Depury-SpEAKER  int  the  Chair  }

 The  reason  is  that  che  intellectual’  development  of  a  country  is  dependent
 upon  its  own  language;  however  in  spite  of  the  constitutional  provisions,  in
 accordance  with  the  Presidential  directions“were issued  in  1960  and  also  Govern-
 ment  orders  were  ‘issued  fiom  time  to  tinieé,  the  Govérnment  has  failed  to  take

 necessary  action  for  the  ‘promotion  of  the  national  language.  That  is  a  main
 reason  why.  the  constitutional  direction  for.  making  Hindi  as  the  State.  language
 and  giving  English  the  place  of  an  associate  language  from  26th  January,  1965
 has  not  been

 implemented.

 I  would  like  to-know  why  even  in  those  departments,  where  there  is  an  4dé-

 quate  number  of  Hindi  speaking  staff,  the  work  is  still  being  carried  on  in  English.
 Why  the  Presidential  directions  are  being  ignored ?

 The  Governnient  appointed  a  Hindi  Advisory  Committee  nearly  two  years
 ago.  It  had  only  one’  mieetinig  it  has  beert  rendered  completely
 ineffective,  Allthe  Hindi  loving  Members  of  this  Committee  want  to’resign  fromm
 its  membership  because  they  feel  that  there  is  no  need  for  a  committee  which
 can  have  no  function  to  discharge.  It  should  better  be  dissolved  if  no  use  is

 made
 of  it,

 An  announcement  has:  been  made  for  the  setting  up  of  an  Indian  Languages

 Advisory  Committee.  The  main  purpose  of  this:  committee
 -is  to  corisider  as  to

 how  the  Indian  languages ean  be  developed.  English  for  the  purpose  has  also  been

 included'in  the  Indian  languages.  1  fail  to  understand  how  English  has  been

 included  among  the  Indian:  languages.  When  our  constitution  was  being  framed

 a  demand  was  nade.  for  the  inclusion  of  English  as  an  Indian  language  but  the

 late  Shri  Jawahar  Lal  Nehru  had  opposed  it.  There  is  no  doubt  that  this  com-

 mittee  will  also  meet  the  same-fate
 as.  the  Hindi.  Advisory,  Committee.

 Considering’ thé  circumstanées: in  which!  Hindi  has:  been
 placed  ‘through  thie

 Actionsof£the  Central.  Governmént,  it  appears  that  the  best  thing  would  be  for  the

 Governnient.to  stop.  all  its  work  in:  Hindi  except  correspendenet  in  Hindi  with:  the

 Hindi  speaking  States.  This  will  have  ‘at  least  one  advaritage  :.  the  impression क
 ‘created  in  the  minds  of  certain  people  that  Hindi  1  s  एला  impo¥ed'  upon  thein  will
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 be  dispelled.  But  the  States  corresponding  in  Hindi  should  not  bé  asked  to  send.

 English  translations  of  their  pers  and  they  should  et  the  replies  in  Hindi  from
 the  centré  so  that  they  mig Akt  not  have  to  keep  a  d  ditional  staff  for  translation
 work.

 All  the  developed  Indian  languages  should  be  made  the  medium  of  examina-
 tion  in  the  U.P.S.C.  with  immediate  effect

 Whenever  these  languages  have  been  made  medium  of  education,  work  is

 going  on  smoothly  and  the  literature  of  these  languages  have  also  been  prepared.

 There  are,  at  present,  58  universities  in  India.  Out  of  these  40  universities.
 have  adopted  the  respective  languages  of  their  States  as  medium  of  education

 although  the  requisite  literature  of  these  languages  is  not  available.  Ministry
 of  Education  at  the  centre  have  already  spent  one  anda  half  crore  of  rupees  on  the

 I  would  like  to  know  the  number preparation  of  the  literature  of  their  languages
 of  books  prepared  so  far  with  the  help  of  the  money  spent

 and  also  cost  of  each

 book  prepared  so  far.  If  the  Terminology  Commission is  made  an  autonomous

 body,
 I  hope  the  work  can  be  done  at  a  much  quicker  spéed.  A  separate  language

 ministry  should  be  constituted  for  the  development  of  Indian  languages  and  per-
 sons  frorh  various

 languages
 should  be  appointed  therein.  I  would  also  suggest

 that  a  conimittee  consisting  of  Members  of  both  the  House  should  be
 appointed to  see  as  to  how  the  Government  moves  in  this  regard..-

 श्री  अ०  चल  गुह  :  गुह-काय  मंत्रालय  देश  में  प्रशसन  के  लिये  जिम्मेदार  है  ।  सरकार  ने

 देश
 में  कई  नहं  योजनाएं  तथा  परियोजनाएं  आरम्भ  की

 है
 और  इनके  लिये  नये  कानून  feaa wy

 बनाये

 हैं  तथा  इन्सपैक्टर  का  काय  अर्स किंया  परन्तु  सरकार इन  नियंत्रणों  तथा  कांनूंनो से  ऐस  सामाजिक

 प्रभाव  तथा  मनोवृत्ति  उत्पन्न  रहो  कर  पाई  हैं  जिससे  इन  योजना ओं  तथा  a Renaatat  की  तथा  नियंत्रणों

 की  सफलता  पुर्वक  क्रियान्वित  क्रिया  जा  सके  ।  उदाहरण रुप  में  aafaeg  से  जी  सामाजिक  बुराइयां
 उत्पन्न  हो

 गई
 उनको  देखते  हुए  यह

 बात  निश्चित
 है  कि

 यदि  आज  गांधी  जी  होती  ल  ae  भी  उसे
 समाप्त  करने  का  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  को  कहते  |

 सरकार  इस  बात  को  भी  जानती  हैं  कि
 स्थूण

 नियंत्रण  आदेश  असफल  रहा  ।
 इस

 खोरों  तथा  चोरबाजारी  करने  के  लिये  नय  रास्ते  खुल  गय  हैँ  ।
 सरकार

 द्वारा  लागू  क्यें  गये  faaaeti

 से  अधिक  सामाजिक  समस्याएं  तथा  नई  प्रकारके  अपराध  उत्पन्न  हो  गये  है  ।

 इस
 समय  देश

 मे  उपभोक्ता  वस्तुओं  विशेषकर  अनाज  की  बहुत  कमी
 है

 ।  सरकार  को  इस  ओर

 ध्यान  देना  नियंत्रणों  से  देश  में  अधिका  रियों  तथा  कानून  का  उल्लंघन  करने  की  प्रवृत्ति  उत्पन्न

 हो  गई  फरवरी  मे  बंगाल  मे  हुई  घटनाओं  से  देश  पुरी तराह  अवमत  सरकार  नियंत्रणों  तथा

 आदेशों  को  उचित  रुप  में  कार्यान्वित  करने  में  असफल  रही  है  |

 सरकार  अनाज  के  सिद्ध  मे  वसूली  आदि  को  लागू  करने  के  काम  में
 असफल  रही

 सरकार  उपलब्ध  अनाज  का  वितरण  भी  उचित  ढंगे  नहीं  कर  पाई  सरकार  को  प्रददस/न  में

 सुधार  करना

 प्रतिवेदन  में  इसे  बात को  स्वीकार  किया  गया है  कि  यदि  प्रक्रिया  को  सरस  बना  feat
 जाय  तो

 भ्रष्टाचार  कम  हो  इसके  घाचजूद' र  सरकार  की  प्रक्रियाएं  लंग
 करने

 वाली  तथा  अधिक  समय  लेने

 वाली है
 ।  प्रशासन  उचित  ढंग  मसहामुभत्त

 से  तथा  तुरन्त  कार्य  नहीं  विशेषतया  ज़बकि

 देश में  कमी  की  परिस्थितियां  विद्यमान  तो  परिणाम  विनाशकारी  होंगे  ।  लोंगों को  चुनाव
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 अदालतों  तग  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  सहित्य  द्वारा  बहुत  कुछ  शिक्षा  दो  गई  है  ।  a  जानते है  कि  बाहरी
 संतार  में  हो  रह  है  और  वे  अपनो  सरकार  से  क्य  आशा  कर  संकते  हैं  ।  इन  सब  बातों  से  लोगो

 अनुतोष  हो  फला  है  और  उनको  नियंत्रण  मे  रखने  तथा  इस  असंतोष  को  समाप्त  करने  वाला  कोई

 नहीं  आयोजित  अब-व्यवस्था  में  सरकार  का  यह  कतेंव्य  है  कि  वह  लोगों  के  मनोभावों  तथा  उनकी

 क्षमता  से  उचित  लाभ  उठाये  ।  केवल  तभी  हमारे  देश  मे  विकास  हो  सकता  है  ।  नई  पीढी  को  कांग्रेस  के

 इतिहास  अन  स्वतंत्रता  संग्राम  भी  परम्पराओं  के  बारे  में  कुछ  भी  मालूम  नही  है  ।  हम  उनके  qe

 कोई  नया  आदर्शवाद  प्रस्तुत  नहीं  कर  सके  है  ।  इसलिये  हमे  उनको  दोषी  नहीं  ठहराना  बल्कि

 हमे  उनको  कुछ  नये  अदर्श  सिखाने  चाहिये  ।

 में  हस्  क  हूँ  कि  गुहा-कार्य  मंत्रालय  का  यह  प्रथम  कर्तव्य  है  कि  वह  लोगों  को  शिक्षित  करे

 जिनते  लोगों  अपनें  जिरेवाधिकारों  का  जिम्मेदारी  के  साथ  प्रयोग  कर  सके  ।  उन्हें  यह  शिक्षा  दी  जानी

 चाहिये  कि  जिम्मेदार  के  बिना  कोई  विशेषाधिकार  नहीं  हो  सकता है  ;  उन्हें  अपने  अधिकारों  तथा

 विशेषाधिकारों  का  लाभ  उठाने  संपुर्ण  अपने  कतेंव्य  निभाने  चाहिये  |

 देश  में  धन  अधिक  बढ़  गया है  ।  केवल  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  ही  32  प्रतिशत  धन  देश  में

 बढ़ा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  और  कृषि  उत्पादन  के  मूल्य  बहुत  बढ़  गये  हैं  ।

 इसलिये  किसानों  मजदूरों  के  पास  भी  धन  बहुत  बढ़  गया  जब  किसी  के  पास  धन  बड़  जाता  है

 तो  उसको  मनोवृत्ति  में  भी  परिवर्तन  आ  जाता  है  ।  इससे  गम्भोर  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  है  ।  इसलिये

 सरकार  को  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  इससे  जो  सामाजिक  शक्तियां  पदा  हो  गई  ह  वे  स्थिर  तथा

 संगठित  हों  और  उनका  रचनात्मक
 उद्देश्यों

 के  लिये  प्रयोग  हो  ।

 किशोर  अवस्था  के  बच्चों  में  सरकार  के  प्राधिकार  का  उल्लंघन  की  प्रवृत्ति  का  होना  एक

 ऐसा  मामला हैं  जिस  पर  सरकार  को  गम्भीरता  सेमिनार  चाहिये  ।  सरकार  को  उनका  उचित

 मार्गदर्शन  करना  चाहिये  अन्यथा  वे  संकट  उत्पन्न  कर  सकते  सरकार  को  इस  बात  पर  गम्भीरता

 से  विचार  करना  चाहिये  कि  किस  प्रकार  इनकी  शक्तियों  का  के  लिये  उचित  ढंग  से  प्रयोग

 किया  जा  सकता  है  ।

 न  केवल  नागा  और  मिजो  परन्तु  भारत  के  सारे  आदिम  जाति  क्षेत्र  के  लोगों  में  उत्तेजना  पाई  जाती

 मं  जानता  हूं  कि  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियो  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियो  पर  करोड़ों  रुपये

 व्यय  किये  हैं  परन्तु  इससे  सरकार  की  सफलता  को  नहीं  आंका  जा  सकता  |  सच  यह  है  कि  वे  लोग  अब  भी

 असंतुष्ट है
 ।

 आशा  है  कि  मंत्रालय  नागाओं  तथा  मिजो  लोंगों  मे  विभेद  करेगा  ।  वे  दोनों  एक  ही  वर्ग  के  नहीं  है

 q  निवेदन  करूंगा  कि  इन  दोनों  समस्याओं  को  अलग  अलग  समझा  जाना  चाहिये  तथा  इस  क्षेत्र  की

 समस्याओं  के  हल  के  लिये  गम्भीरता  से  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  ।  नये  औद्योगिकਂ  एकक

 अदीम  जाति  क्षेत्र  मे  ही  परन्तु  इन  लोगों  को  इस  से  कुछ  लाभ  नहीं  हु
 अ  है  बल्कि  उनको  इनके  घरों

 से  निकाल  दिया  गया  है  ।
 मे  जानता हूं  कि  सरकार  ने  कुछ  जातियों  के  मुखियों  कों  भूमि  के  प्रतिकर  के

 रुप  में  पर्याप्त  धन  दिया  है  परन्तु  सरकार  ने  इस  बात  पर  ध्यान  नही  दिया  कि  वे  लोग  इस  धन  को  किस

 प्रकार  व्यय  करते  हैं  ।  उन  लोगो  कों
 धन  देने  के  साथ  साथ  सरकार  को  इंस  बात  का  भी  ध्यान  रखना

 चाहिये कि  वे  लोग  इस  धत  को  उचित ढंग  से  ख  चे

 आज  केन्द्र  सरकार  राज्यों  के  सामने  झुक  रही है  और  राज्य  सरकारे  जो  भी  चाहती हैं
 केन्द्र  करा

 wag  |  यदि  कोई  मुख्य  मंत्री  यह  कह  सकता  है  कि  वह  प्रधान  मंत्री  तथा  राष्ट्रपति  के  प्रति  उत्तरदायी

 नही  हैं  और  सरकार  इसको  सहन  कर  लेती  है  तो  इसके  संघ  की  समाप्ति  ही  समझा  जाना  ।

 केन्द्रीय  सरकार  मुख्य  मंत्रियों  को  यह  बताने  मे  असफल  रही  है  कि  यदि  एक  बार  कोई  निकले  लिया

 जाता है  तो  उन'को  कार्यान्वित  करना  इनका  गतंव्य  :

 7492



 27  1966  अनुदानों की  मांग

 आपात  को  एक  दोध॑कालोन  खोज  नहीं  बनाया
 जाना  चाहिये  |  परन्तु  सरकार को  कुछ

 असाधारण

 शक्तियों  को  आअकध्यकता है  ।  विशेषकर  वर्तमान  संकट  मे  जबकि  देश  में  सामाजिक  अव्यवस्था  है  और

 विदेशी  आक्रमण  का  खतरा  है  और  अकसर  यह  दोनों  का  समन्वय  हो  जाता
 परन्तु

 फिर  भी

 सरकार  को  अपत  कालोनी  स्थिति  को
 जारी  नहीं

 रखना
 चाहिये

 |

 इसके  लिये  अघिनियम  में  संशोधन  होना  चाहिये  |  अ।पात  कालीन  स्थिति  सम्बन्धी  नियमों  का

 दरत  से  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  बारे  में  अधिनियमਂ  में  आवश्यक  संशोधन  होना  चाहिये  |

 में
 आशा

 करता  हूं  कि  सरकार  उन  तत्वों  की  गतिविधियों  का  ध्यान  रखेगी  जो  विदेशों  से  सांठगांठ  कर

 रहे  परन्तु  इस  बहाने  से  देश  को  समान्य  जनता  को  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  |

 गह-कायम  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटोती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 हाट

 कठौती
 का

 माग  कटौती  प्रस्तावक  का  ति  का  आधार  कटौती

 सख्या  प्रस्ताव  ताथ  की

 संख्या  राशि

 रुपय

 44  10  afeady  बंगाल के  सीमावर्ती  क्षेत्रों
 में  रक्षात्मक  100 श्री  दिनेश  भट्टा चा  यं

 उपाय  सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता  |

 44  11  दीनन  भट्टाचार्य  केन्द्रीय  पुलिस  बल  के  उचित  उपयोग  करने  की  100

 आवश्यकता |

 44  12  श्री  (८: हू.  Fo  राघवन
 राज-भाषा

 के  बारे  हिन्दी  भाषी  लोगों  को  100

 स्वर्गीय
 प्रधान

 मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू द्वारा
 गये  आश्वासन  को  पूरा  करने  की

 आवश्यकता  |

 44  13  श्री न्०  Fo  राघवन  प्रादेशिक  भाषाओं  के  विकास  के  लिये  fady  100

 सहायता  देने  की  आवश्यकता  |

 44  14  श्री  अ०  ब०  राघवन  हिन्दी  के  साथ-साथ  संविधान  में  दल  सभी  100

 भाषाओं  को  समान  दर्जा  देने  की

 यकता  |

 44  15  श्री  अ०  व्०  राघवन  केन्द्र  में  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं  को  सरकारी  100

 दर्जा  देने  की  आवश्यकता  |

 44  16  श्री  अ०  व०  राघवन  स्वीकार  भाषा  नीति  बनाने  के  100

 भाषाविदों
 और  अन्य  व्यक्तियों  की  एक  समिति

 बनाने  की  आवश़्यकता  |
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 dpe  27,  1906
 Deane

 for  <Srants

 rare  aaa

 मांग
 प्रस्तावक  का  कठौती का  क्षार  welt

 सख्या  प्रस्ताव  नाम

 संख्या
 x

 राह

 44  17  श्री |: हूँ.  Fo  राघवन  के  gerard  सभो  लम्बित  मामले

 न्नापिस  लेने  की  |

 44  18  श्री  अ०  Fo  राघवन  समाचार-पत्रों  के  विरूद्ध  सभी  लम्बित  मामले  100.

 लेने  क्  आवश्यकता  +

 44  19  श्री  |” हू«  राघवन  राष्ट्रपति  शासन  के  फलस्वरूप  नियुक्त  की  100:

 संसद  की  सलाहकार  समितियों  को  afta

 बढ़ाने  को  आवश्यकता  |

 44  20  श्री  अ०  व०  राघवन  केरल  में  एक  योजना  बोड़  नियुक्त  करने
 की  100.

 आवश्यकता  ॥

 44  21  श्री  अ०  वरण  राघवन  100: aca  में  पुलिस  द्वारा  अनचित  बलप्रयोग  रोकने

 को  आवश्यकता  |

 44  22  श्री  अ०  व०  जांच  आयोग  की  कार्यवाही  में  शीघ्रता  करने  100.

 फी  आवश्यकता  |

 44  23  श्री Ro  घ०  राघवन  भारत  Thercerr  नियमों  के  अधीन  सरबन्द  हीरा  100:

 करने  पी  आवश्यकता  |

 44  24  श्री अ०  व०  राघवन  आपातकाल  समाप्त  करने की  आवश्यकता  100.

 44  25  श्री  अ०  व०  राघवनਂ  free  संसद-सदस्यों  को  अपने  संवैधानिक  100.

 ः कत्तंध्यों  के  पालन के  सुविधायें  देने  की

 आवश्यकता  |

 44  26  श्री  अ०  Fo  राघवनਂ  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  का  प्रतिसंहरण  100:

 करने  की  आवश्यकता  |

 44  27  श्री अ०  Fo  राघवन  केरल  के  राज्यपाल  द्वारा  लिये  गये  नीति  100.

 सम्बन्धी  निणंयों  पर  पुर्मीक्वा र
 कता  |

 44  28  श्री  अ०  व०  राघवन  केरल  के  नीति  सम्बन्धी  मामले  केरल  सलाहकार  100:

 समिति  को  सौंपने  क्रि  ।

 44  29  श्री अ०  ब०  राघवन  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  संघ  100

 क्षेत्र  में  तामील-माध्यम  वाले  स्कूल  खोलने

 की  |

 44  100: 39  श्री श्री  न  राघवन  केरल  से  राज्य-सभा  में  रिक्त  हुए  स्थान  भरने

 के  लिए  ana  कार्यवाही  करने  की

 यकता  |
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 अनुदानों  की  मांगें 7  1888

 मांग  कटोती  प्रस्तावक  का  कटोती  का  अधार  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  नाम

 रानी संख्या

 रुपय

 44  31  eo  Pera त  100 श्री  शव  घराना  केरलविधान  सम्बन्धी  सलाहकार  समिति  की

 बठक  महीने में
 कम  से  कम  एक  बार  बुलाने

 को  आवश्यकता  |

 44  32  श्री fo  Fo  राघवन  100 केरल  में  नय  स्कूलों  की
 मंजूरी

 में  बरता  गया

 पक्षपात |

 44  33  श्री  अ०  व्०  राघवन  वतन  आयोग  के  पंचाट  में  सरकारी  तमंचा  रियों  100

 को  महत्व न  देना  ।

 44  34  श्री अ०  व०  राघवन  100 केरल  में  जिला  न्यायाधीशों  की  सेवानिवृत्ति

 आयु  बढ़ाने  का  निर्णय  |

 44  35  श्री  अ०  व्०  राघवन  100 केरल  प्रशासन  पर  प्रभावी  नियंत्रण  और
 बिका का  अभाव |

 44  36  श्री 1०9  ब् ०  राघवन  राष्ट्रपति  शासन  के  अधीन  राज्यों  में  सलाहकारों  100

 द्वारा  शक्तियों  दुरुपयोग  |

 44  37  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  अधिकारी  आधारित  योजना  लागू  करने  के  राशि

 परिणामस्वरूप  होने  वाली  पदावनति  घटाकर

 और  स्थानान्तरण  ।  एक

 रुपया

 कर  दी

 जाय t

 44  38
 aft  to

 ato  बनर्जी  जनता  की  बढ़ती  हुई  राय  के  बावजूद  रानी

 काल  का  प्रतिसंटरण  न  करना  |  घटाकर

 एक

 रुपया

 कर दी

 जाय े।

 44  39  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  के  हई अन्त गत  नज़र बन्द श्री  स०  मो ०
 बनर्जी

 व्यक्तियों  को  रिहा  न  करना  ।  घटाकर

 एक

 कर  दी

 जाय |

 44  40  आपातकाल  की  समाप्ति  और  भारत  प्र  1.0  cay  राशि
 श्री  दोनों  भट्टा चाय

 नियमों  का  प्रतिसंहरण  न  करना  ।  घटाकर

 एक

 रुपया

 कर  दी

 जाय
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 Demands  for  Grants  Vaisakh  7,  1888  (Saka)

 कटौती  का  आधार wit  प्रस्तावक  का  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  नाम  की

 संख्या  राशि

 नीटा

 44  41  100 श्री  दीनेनभट्टाचाय॑  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  के  अंतगर्त  विभिन्न

 राज्यों  में  नज़र बन्द  व्यक्तियों  को  सम  Ta

 सुविधायें  देने  सम्बन्धी  नियम  बनाने  की

 आवश्यकता |

 44  42  श्री]दीनेनਂ  भट्टाचार्य  विभिन्न  राज्यों  में  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाये  100

 जाने  की  घटनाओं  की  न्यायिक  जांच  कराने

 की  आवश्यकता  |

 44  43  डा०  रोनेन  तमंचा  रियों  की  दिन-प्रीत-दिन  की  समस्याओं  राशि

 को  हल  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सचिवालय  घटाकर

 कमंचारी  संघ  के  साथ  नियमित  अवधि
 =

 एक

 बाद  आवधिक  बैठकें  करने  से  इनकार  |  रुपया

 कर  दी

 जाय

 44  44  डा०  रानी  सेन  राशि लिपिक  कमंचारी  संघ  से  परामर्श  किये  बिना

 विभागीय  कमंचारियों  के  लिये  सी०  एस०  घटाकर

 सो०  एस०
 नन  नथ
 Bd) (  श्रेणी  सीमित

 प्रतियोगिता  परीक्षा  आयोजित  करने  के  रुपया

 लिये  मनमाने  ढंग  से  नियमों  को  अन्तिम  कर  दी

 रुप  देना  ।  जाय  ॥

 44  45  डा०  रोनेन सेन  अवर
 श्रेणी  लिपिकों  सहायकों  के  लिये

 ए
 राशि

 क  द  एक्शन हि  ग्रेडਂ  पद  बनाने  से  इनकार  घटाकर

 ना  ता

 रुपया

 कर  दी

 जाय

 44  46  डा०  रान  सेन  बत  ञ  41 ray  ग  तथा  मंसब  समिति  की  राशि

 feat  तथा  कर्मचारी  संघ  की  मांग  के  अनसार  घटाकर

 केन्द्रीय  सचिवालय  कार्यालयों  में  उच्च  क्षेणी  एक

 रुपया लिपिक  के  पद  समाप्त  करने से  इनकार

 करना  |  करदी

 जाये ं।

 44  47  डा०  क ए  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  के  कार्यालयों  में  लिपिकों  रा

 तथा  सहायकों  को  वरिष्ठता  के  निर्धारण

 के  फलस्वरूप  हजारों  कर्मचारियों  की  एक

 रुपया वरिष्ठता का  पीछे  होना ।

 कर  दी

 जाय  ॥
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 27  1966  तूफानों की  मांग
 ee EO

 कटौती  प्रस्तावक  का  कटौती का  आधार  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  नाम

 संख्या  राध

 he  धन्य  00220
 ष्
 Ad  48  डा०  रोनेन  सेनਂ  लें  सी०  एम०  के  बारे  में  केन्द्रीय  सचिवालय  रा  दि

 तथा  wag  कार्यालयों  में  काम  करने  घाले  घटाकर

 50,000 से  अधिक  कर्मचारियों  के  संघों  एक

 से  quad  न  करके  उनके  हितों  तथा  मांगों  रुपया

 की  उपेक्षा  कर  दी

 जाय |

 AA  49  डा०  रोनेन  सेन  लोक-सभा  में  8-1-65  को  दिये  गये  रोदा

 सन  अनुसार  केन्द्रीय  सचिवालय  घटाकर

 शिकायत चोरियों  के  लिये  एक

 न  बनाना  ।  रुपया

 कर  दी

 जाय  ॥

 रुपय

 44  50  डा०  रोनेन
 सेन

 केन्द्रीय  सचिवालय  में  अवर  श्रेणी  लिपिकों  के  100

 कम  से  कम  25%  पदों al  उच्च  श्रेणी

 लिपिकों  के  पदों  में  बदलने  की  आवश्यकता  ।

 44  51  100 डा०  रानेन  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  के  कार्यालयों  में  बहुत  समय

 से  उच्च  श्रेणी  के  लिपिकों  के  जो  बहुत  से

 स्थान  रिक्त  पड़े  हुए  उनको  न  भरना  ।

 44  52  डा०  रोनेन  सेन  सहायक  के  पद  के  लिये  सीधी  भर्ती  बन्द  करने  100

 की  आवश्यकता  ताकि  केन्द्रीय  सचिवालय  के

 कार्यालयों  के  उच्च  श्रेणी  के  लिपिकों  की

 नति  के  अवसरों  में  सुधार  हों

 44  53  डा०  रानेन सेन
 केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  1962  100

 के  नियमों  के  अनुसार  केन्द्रीय  सचिवालय  के

 कार्यालयों  के  उन  सभी  अवर  श्रेणी  कलक

 को  पदोन्नति  देने  की  आवश्यकता  जिन्होंने

 सेवा  के  कम  से  कम  8  वर्ष  पुरे कर  लिये  है ं।

 44:  54  डा०  रोनेन  सेनਂ  केन्द्रीय  सचिवालय  के  कार्यालयों  में  शैक्षिक  100

 रूप से  योग्य  चतुर  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को

 अंवर  श्रेणी कलक  के  पद  पर  पदोन्नति  के

 अवसर  उपलब्ध  न  करना ॥

 44  55  डा०  tat  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  1962  100

 में  संशोधन  करने  की  अध्वव्यकता  ताकि

 केन्द्रीय  सचिवालय  के  कार्यालयों  के  शैक्षिक

 तौर  पर  योग्य  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  को

 अंवर  श्रेणी  कलक  के  पद  के  लिये  पदोन्नति

 के  अवसर  उपलब्ध  हो  सक े।
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 Demands  for  Grants  pril  27,  1966

 ait  कटौतीਂ  प्रस्तावक  FT  कटौती  का  आधार

 सख्या  मस्तान  नाम

 सख्या  रानी
 तानाजी

 44  56  डा०  रोनेन  चतुर  श्रेणी
 कर्मणा  डाक ले  !  जाने  100

 आदि
 *

 जैसे  केन्द्रीय
 सचिवालय  के  कार्यालयों  के  कम  वेतन  पाने  वाले

 तमंचा  रियों  की  मांगे  स्वीकार  न  करना  |

 44  57  डा०  रोनेन  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  कमंचारी  संघ  के  साथ  समय  00

 समय  पर  नियमित  रूप  से  बठक  करने  की

 आवश्यकता  ताकि  शिकायतें  और

 समस्या  हल  की  जा  सकें  जसा  अन्य

 नियोजक  विभागों  द्वारा  किया  जाता है  ।

 44  58  डा०  रानेन सेन  00 केन्द्रीय  सचिवालय  के  कार्यालयों  में

 फपदावनतियों  के  बारे  में  केन्द्रीय  और  संबद्ध

 कार्यालय  कर्मचारी  संघ  के  प्रतिनिधियों  की

 गृह  मंत्री  के  साथ  25-3-66  को  हुई  बठक  का

 बरसात  उपलब्ध  न  करना  |

 44  59  डा०  रोनेन  सेन  उच्च  शक्ति  ra  प्रशासनिक
 सुधार

 आयोग  100

 की
 नियुक्ति

 को  देखते  जो  अब
 सरकारी

 कार्यालयों  में  प्रशासन  और  कर्मचारी  चे

 में  सुधार  करने  की  समस्या  पर  विचार  कर

 रहा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा

 और  आगे  अध्ययन  बन्द  करने  आवश्य

 कता ॥

 44  60  डा०  रोनेन  सेनਂ  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  दिनांक  29-3-63  के  100

 कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  TH  11/21/62-
 सी  एस  में  दी  गई  हिदायतों  की  उचित

 कार्यान्विति  सुनिश्चित  करने  के  लिये  प्रभावी

 कायंवाही  न  करना  |

 44  61  डा०  रानेन सेन  केन्द्रीय  सचिवालय के  कार्यालयों  में  काफी  वर्षों  100

 से  सेवा  कर  रहे  सहायकों

 और
 चतुर

 श्रेणी  के  तमंचा  रियों  को  स्थायी

 बनाने के  लिये  शीघ्र  तथा  प्रभावी  कार्यवाही

 करने  की  आवश्यकता ।

 44  62  डा०  रोनेन  सेनਂ  केन्द्रीय  सचिवालय  के  तमंचा  रियों  की  शिकायतें  100

 दूर  करने  की  आवश्यकता  |

 44  63  डा०  रानेन  सेन  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय में  1966 में  100

 घोषित  अतिरेक  तमंचा  रियों  को  पदावनति

 से
 बचाने

 के  लिय
 सांविधिक

 आदद  जारी  न

 करना  जैसा  कि  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  दिनांक

 25-2-66  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या

 एस  (11)  में  व्यवस्था
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 7  1888  अनुदानों  की  मांग

 कटौती  का  आधार  कटौती माग  he
 तो

 प्रस्तावक  का

 संख्या  प्रस्ताव  नाम  की

 संख्या

 रुपय

 44  100 64  डा०  रोनेन  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  के  कार्यालयों  में  विभिन्न

 श्रेणियों  के  लिये  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा

 भर्ती  सहित  सभी  प्रकार  की  सीधी  भर्ती

 पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाने  की  आवश्यकता |

 44  65  100 डा०  रोनेन  सेन  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी
 स्टोरों  के  अंशधारियों  के  चुनाव  आदि  न

 44  66  डा०  रोनेन  सेत  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  श्रेणी  ग्रेड  100

 के  faa  विभागीय  आधार  पर  सीमित

 प्रतियोगात्मक  के  मामले  में  पात्र

 होने  की  शर्तें  के  तौर  पर  30  1-1.  की

 तम  आयु-सीमा  की  प्रतीकात्मक  ad

 हटाने  को  आवश्यकता  |

 44  100 67  डा०  रानेन  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  के  कार्यालयों  में  अवर  श्रेणी

 लिपिकों  के  लिये  पदोन्नति  के  अवसर  बढ़ाने

 की  आवश्यकता

 44  68  डा०  रानेन  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय में  सहायक  ai  में  जड़ता  दूर  100

 करने  की  दृष्टी  से  इस  पद  में  सेलेक्शन  ग्रेड

 आरंभ  करने  की  आवश्यकता  |

 44  69  डा०  रोनेन  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  के  कार्यालयों  में  90  100

 दत  पद  स्थायी  बनाने  और  उन  पर  काय  करने

 वाले  तमंचा  रियों  को  स्थायी  बनाने  सम्बन्धी

 द्वितीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  और

 गह ८  मंत्रालय  के  अनुदेशन  कार्यान्वित  करने

 के  लिये  प्रभावी  कांयं वाही  न  करना

 44  70  डा०  रोनेन  सेन  सम्बन्धित  कमंचारी  उनके  विचार  100

 जानने  के  लिये  उच्च  श्रेणी  लिपिक  ग्रेड  के

 लिए  विभागीय  आधार  पर  सीमित

 योगात्मक  परीक्षा  सम्बन्धी  प्रारूप  विनियम

 न  भेजना ।

 44  71  डा०  रानेन  सेनਂ  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  के  संधारण  100

 कर्मचारी  वग  ग्रेड  11  में  1-5-57  से  स्थायी

 रिक्तियां  न  जो  अधीनस्थ  कार्यालयों

 के  कर्मचारियों  के  लिये  रक्षित

 44  72  डा०  रानेन  सेन  अवर  और  उच्च  श्रेणी  किसको  के  प्रेतों  में  100

 रोध  दूर  करने  की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  सचिवालय

 के  कार्यालयों  में  उनके  पदोन्नति

 के  अवसर  बढ़ाने की  आवश्यकता  |
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 Demands  for  Grants  Vaisakh  7,  1888  (Saka)

 ee

 मांग  कटौती  प्रस्तावक  का  कटौती  का  आधार  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  नाम

 संख्या  राशि

 याट  एएए  एए

 44  73  डा०  रोनेन  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  कार्यालयों  में  अतिरेक  100

 घोषित  किय  जाने  वाले  बहुत  बड़ी  संख्या में
 कर्मचारियों  को  देखते  हुए  अनुभाग
 कारी  और  सहायक  के  पदਂ  के  लिये  सीधी  भर्ती

 बन्द  करने की  आवश्यकता |

 केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  के  उन  सभी  निम्न  100 44  74  डा०  रोनेन  aa

 श्रेणी  peal  को  पदोन्नति  करने  की

 व्यक्ति  जो  वेतन क्रम  की  उच्चतम

 सीमा  तक  पहुंच  चुके  यह

 44  75  डा०  रानेन  सेनਂ  केन्द्रीय  सरकार  लिपिक  संघ  की  न्यायोचित  100

 मांगें  पुरी  न  करना  |

 44  76  डा०  रानेन  सेन  उच्च  श्रेणीਂ  कल्क  का  पार्क  समाप्त  करने के  100

 बारे  में  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक

 चोरियों  की  मांगें  पुरी  न  करना

 44  77  डा०  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  में  निम्न  श्रेणी  शल्कों  का  100

 सेलेक्ट  Ts  लागू  करने  संबंधी  केन्द्रीय

 सचिवालय  लिपिक  कर्मचारियों  की  मांग

 पूरा  न  करना  |

 78  केन्द्रीय  सचिवालय के  उच्च  श्रेणी  क्लर्कों  की  100 44  डा०  रानेन  सेन

 नति  की  सम्भावनाओं  में  सुधार  की  दृष्टि
 से  के  पद  के  लिये

 सीधी  भर्ती  बन्द  करने  की  आवश्यकता |

 44  79  डा०  सेन  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  हित  सम्बन्धी  100

 मामलों  गुह-किये  मंत्रालय  द्वारा

 चालित  प्रपत्र  उन्हें न  देना  ।

 44  80  डा०  रोनेन  सेन  केन्द्रीय  सरकार  लिपिक  संघ  की  शेष  मांगें  100

 हटाने  की  आवश्यकता  ।

 44  81  डा०  रानेन  सेन  सचिवालय  और  सम्बद्ध  कार्यालयों  के  100

 कर्मचारियों  के  संघ  से  सम्बद्ध  संघों/संस्थाओं

 के  साथ  संयुक्त  सलाहकार  व्यवस्था  के  बारे

 में  परामर्श  न  करना

 केन्द्रीय  सचिवालय  कार्यालयों  के  लिपिक  100 44  82  डा०  रोनेन  सेन

 चोरियों  को  उसी  प्रेम  में  सेवा  की  अवधि के

 न  कि  स्थायी  बनाये  जाने  की  तारीख

 के  पदोन्नत  करने  की  आवश्यकता |
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 अनुदानों  की  मांग 27  1966

 मांग  .  कठौती  प्रस्तावक  का  कटौती  का  आधार  कटौती

 नाम  की
 प्रीत  व

 राशि

 44  83  डा०  रोनेन  सेनਂ  केन्द्रीय  सचिवालय  के  लिपिक  कमंचारियों  क  100

 वरिष्ठता  के  मामले  संबंधी  उनकी  शिकायतों

 उनके  संघ  से  बातचीत  द्वारा  दूर  करने

 की  वांछनीयता  |

 44  84  डा०  रोनेन  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  के  तमंचा  रियों  100

 की  बहुत  पुरानी  शिकायतों  को  दूर  करने  के

 उनके  संघ  से  गृह-किये  मंत्री  स्तर

 पर  बातचीत  करने  की  आवश्यकता  |

 44  85  डा०  रोनेन  सेन  केन्द्रीय  सचिवालय  कर्मचारी  संघ  को  प्र रि पंत्र  100

 जाने  के  लिये  गृह-किये  मंत्रालय  के

 दिनांक  31  1963  के  कार्यालय

 ज्ञापन  संख्या  24/  6  ०  )
 का  उचित  पालन में  दी  गई  हिदायतों

 सुनिश्चित  न  किया  जाना  |

 44  98  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग की  असफलता  ।  100

 44  99  श्री  सुरेन्द्र  वेदी  संथानम  समिति  की  सभी  सिफारिशें  मानने
 had

 ]  100

 से  इन्कार |

 44  100  श्री
 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  विभिन्न  राज्यों  में  arisen  स्थापित  करने  में  100

 क्षेत्रीय  परिषद्  की  निकलता  |

 44
 101  श्री  सुरेन्द्रनाथ

 द्विवेदी  सोमा  सुरक्षा  बल  कों  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  109

 अन्तगंत  लाने  की  आवश्यक्ता  ।

 44  102  100 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  नागरिक  अशान्ति  दूर  करने  के  लिये  सेना  का

 बारबार  प्रयोग  और  जनतंत्रात्मक  कार्यप्रणाली

 पर  इसका  प्रभाव

 44  103  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  मंत्रालय  के  व्यय  में  मितव्ययता  लाने  में  उसकी  100

 असफलता  |

 कड  ey

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 ये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सके  समक्ष  प्रस्तुत

 डा०  रोनेन  सेन  :  गृह-कार्य  मंत्रालय  सरकार  का  एक  महत्वपूर्ण  मंत्रालय
 सरकार  को  सभी  गतिविधियों  का  केन्द्र  पुलिस  विभाग  का  काम  विधि  व्यवस्था  बनाये

 रखना  तथा  राज्य  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करना  परन्तु  पुलिस  यह  कार्य  करने  में  असफल

 रही  दिल्ली  सहित  समस्त  भारत  में  पुलिस  की  संख्या  में
 वृद्धि  हो  रही  इसके  बावजूद

 दिल्ली  तथा  दुसरे  सभी  नगरों  में  अपराध  अधिक  हो  रहे

 दिल्ली  समेत  समस्त  भारत  में  चोरबाजारी  करने  वाले  तथा  जमाखोर  पुलिस  जानकारी

 में  पनप  रहे  पुलिस  विभाग  बड़े  व्यापारियों  पर  हाथ  डालने  के  स्थान  पर  केवल  कुछ  छोटे
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 Demand  for  grants  April  27,  1966

 [sto  रानेन

 पंस  रियों  कोही  पकड़ता  सम्पूर्ण  भारत  में  |  पुलिस  विभाग  जनता  को  दबाने  में  सक्रिय  है  ।

 भारत  को  स्वतन्त्रता  18  वर्षों  में  ब्रिटिश  राज्य के  200  वर्षो की  मापा  जॉज  र  पुलिस
 ने  गोलों  चलाई

 इस  सभा  के  लिये  बड़े  शर्म  की  बात  है  कि  मेर ेसे  पहले  बोलने  वालों ने  पुलिस  द्वारा

 गोज  चलाये  जाने  TAT  दमन  के  विरुद्ध  एक  ase  भी  नहीं  कहा  आपातकाल  की  स्थिति

 का  दुरुपयोग  किया  गया  1962  से  आपात  को  मजदूरों  तथा  किसानों  के  दबाने  के  लिये

 प्रयोग  क्रिया  गया  1965  में  भारत-पाकिस्तान  सघन  कं  दौरान  हजारों  भारतीय

 मानों  को  गिरफ्तार  किया  गया  एसे  समाचार  है  कि
 पुलिस  ने  ‘saath  ग्रामीण  लोगों

 तथा  मुसलमानों  से  धन  लिया  है  कुछ  ऐसी  घटनाओं  पर  गृह-कायम  मंत्रालय  का  ध्यान  दिलाया
 गया

 हमारी
 लोकतन्त्रीय  प्रणाली

 भी
 अनोखे  डंग  से  काय  कर  रही  सवारी  नम्बियार

 और  दूसरे  कई  माननीय  संसद  सदस्यों  को  वर्षों  तक  नज़र बन्द
 रखा

 गया  ताराचंद  समझौता

 के  पश्चात्  देश  के  सभो  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  ने  जिन  में  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  संसद

 सदस्य  भो  शामिल
 ह्

 मांग  को है  कि  देश
 में

 आपातकाल  की  स्थिति  तया  भारत  रक्षा  नियमों

 को  समाप्त  किया  परन्तु  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया

 पुलिस  ने  लोगों  पर  अत्याचार  किये  कलकत्ता  में  एक  युवक  को  सन्देह  के  कारण

 बिना  कोई  अरोप  लगाये  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  उसे  हवालात  में  रखा  मारपीट  की

 उसको
 ह्ययह

 कर  दो  गई  तथा  शव  को  जला  feat  गया  इसकी
 सुचना

 उसके  मां-बाप  को

 उसक
 मरने  के  ara  fea  बेद  दो  जब  हम  यह  बातें  सुनते  हैं  तो  खून  उबलने  लगता  है

 2  हमारे  देश  में  भो  एसी  घटनाएं घट  रही  है ं।

 भ्रष्टाचार  भी
 बहुत

 काला
 हुमा

 परन्तु  जब  कांग्रेसी  भ्रष्टाचार  के  मामलों  में  फंस  जाते
 a  तो  सरकार

 उन्हें
 संरक्षण  देती

 ol  as  स्मृति  निधि

 a
 में  way  हुई

 रकम  एक  करोड़  की  राशि

 में  20  लाख  रुपये  को  एस०  पो०  जत  दिये  हैं  ।
 विवियन

 बीस  आयोग  ने  इनका  बार  बार

 seta  किया  है  ।  जब
 T Hig an foe

 मंत्रालय  जानकारी  में  यह  सब  कुछ  हो  रहा  है  तो

 भ्रष्टाचार  को  समाप्त  कैसे  किया  जा  सकता

 तत  े
 हमारे  गुप्तचर  विभाग

 का  स्काटलैण्ड  यार्ड  के  साथ  सड़क  था  तथा  वहां  पर

 क्  गुप्तचर
 विभाग  से  भी के

 लिये  अधिकारी
 भेजें  जाते  हमारे  अधिकारी  अमरीका

 शिक्षण  ले  रहे  हमारा  गुप्तचर  विभाग  केवल  साम्यवादियों के  दबाने  दे  उनके

 विरुद्ध  आरोप  गाने  के  उनके  पुर्व  जीवन  की  जांच  करने  का  सकाय
 ही

 कर  रहा  इस

 विभाग  पर  करोड़ों  रुपये  व्यय  किये  जाते  है  परन्तु  यह  विभाग  वह  काय  नहीं  कर  रहटा  है

 जो  कि  ga  करन ना
 चाहिये  ।  हजारों  घुसपैठिया  देश  में  घुस  आये थे  परन्तु  हमारे  पास  इसकी

 कोई  ठोक  जानकारी  नहीं  थी  ।

 wana  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह
 में  एक  संसदीय  शिष्टमंडल  गया  उसने  बताया  था

 उन
 लोगोंको

 सिविल  अधिकार
 बिल्कुल

 भी  नहीं  उसने  यह  सुझाव  भी  दिया  ai  कि  पूर्वी

 बंगाल  से  आये  दारणार्थियों  को  वहां  पर  बसाया  जाये  परन्तु  सरकार  ने  इस  सुझाव  को

 कवित  नहीं  किया

 यद्यपि  द्वतीय  वेतन  आयोग  ने
 यह

 सिफारिश  की  थी  कि  तीन  वर्ष  की  सेवा  के  पब्चात्

 कोंचा  रियों  को  स्थायी  बना  दिया
 जाये

 और  सरकारने  इस  सीमा  रिदा  को
 स्वीकार

 भीं  किया

 था  तप  15  से  18  व्य  तक  काय  कर  चुकने  के  पश्चात्  भो  बहुतसे  जिसमें  अभी  तक
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 7  1888  अनुदानों  की  मांग

 &  t  Ta  ag  सरकार ने  घोषणा  को  थी  किए  विभागीय  शिकायत  समिति  बनाई

 sigat  परन्तु  एसा  नहीं  feat  गया है  क्योंकि  मंत्रालय  के  अधिकारी  नहीं  चाहते  कि  सरकार

 रियों  के  प्रति  उचित  व्यवहार  करे  और  वे  इस  सनूचें  मामले  को  टालने में  संफल  हो

 गय

 प्रस्तावित  अधिकारी
 प्रधान  योजना से  10,000  से  15,000  सरकारी  कमंचारी  फालतू हो

 जायेंगें  ।  गृह-कार्य  मंत्रालय  पूर्वा धारण  में  ही  कर्मचारियों  को  स्वेच्छा  से  सेवा  से  निवृत्ति  पाने

 सम्बन्ध  नोटिस
 दे  रहा  सरकार  को  यह  महत्व  करना  चाहिये  कि  इस  योजना  को  कार्यान्वित

 करने  से
 क न... 5. ब्रेरोजगारों

 को  समस्या  अधिक  गम्भीर  हो  जायेंगी  ।  गत  कुछ  वर्षों  से  गर-सरकारी

 क्षेत्र  में  विशेष  कर  विदेशो  तेल
 समझाया

 ने  एसी  हो  योजना  लाग  कर  रखी  है  जिसका  सभी ने

 विरोध  फिया है  ।  इसलिये  गह-काय  मंत्रालय
 को  इस  योजना  को  बिल्कुल  भो  आरम्भ  नहीं  करना

 चाहिये  |

 यह  खेद  को  बात
 है

 कि  मूसल सामानो ंके  साथ
 विभेद  किया

 जारहा है  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल

 72 Setar  और  बिहार  में  जहां  कि  वे  काफी  संख्या  में

 उदाहरणों  यदि  सम्पत्ति  का  हस्तांतरण  करना  हों  तो  हिन्दु  के  लिये  नागरिकता  की  प्रमाण

 पत्र  दिवाना  अवश्यक  नहीं  है  परन्तु  मुसलमान  के  लिये  यह  प्रमाण  पत्र  दिखाना  आवश्यक

 इती  प्रकार  कई  मुस्लिम  शरणार्थियों  कों  अभी  तक  अपनी  पुरानी  सम्पत्ति  नहीं  मिली है  |

 सरकार  को  मंद-भाव  वाली  होती  के  बारेमें  मं  एक
 बात

 और  कहना  चाहता  कल  इसी

 में  एक  अनुपूरक
 प्रशन  कानूनों  अदि  का  हिन्दी  में  अनुवाद  बारे में  पूछा  गया  था  ॥

 मुझे  feet  से  कोई  वैर  अथवा  विरोध  नहीं  किन्तु  उसी  समय
 जब  यहं  अनुपूरक  प्रश्न

 पूछा  गया  क्रि  कया  सरकार  उत्  का  अनुवाद  अन्य  भारतीय  भाषाओं  में  भी  तो

 मंत्रो  जोने  war  कि
 इसके  लिये  14  लाख  रुपय  तक  आवश्यकता  पड़ेगी  इसलिये  जब  तक

 राज्य  सहयोग  नहीं  तब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जा
 सकता  |  इससे

 साफ
 जाहिर  होता  हैकि

 गर-दित्ता  भारतीय  भाषाओं के  बारे में
 भो  सरकार  का  रवैया

 कुछ
 भेद-भाव  पूर्ण  है  ।  सरकार  को

 उप  30  अपना  40  करोड़  लोगों  के  विचार  तथा  भावनाओं  को  समझना  चाहिये

 भाषा  हिन्दी  नहीं है  और  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  सभी  भाषाई  सर्पों  के  साथ

 एक  समान  व्यवहार  हो

 जड़ां  तक  अपत  कालोनी  स्थिति  साम्यवादियों  की  गिरफ्तारियों  का  सम्बन्ध  है

 सकार  को  एक  अपने  इष्टि कोण  तथा  रवैये  में  परिवेश  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  खाडिलकर
 ६ (खेड  गृह-कार्य  मंत्रालय  का  काम  वास्तव  में  बहुत  ही

 कठिन  है

 कर  इन  हालतों  में  जहां  समाज  दूसरा  रूप  धारण  कर  रहा  और  जहां  लोकतंत्रीय  ढंग  में

 परिचित
 लाने  होते  हैं  और  नये  सामाजिक  तत्वों

 को  उस
 में  प्रविष्ट  कराना  होता  आज

 गृह-किये  मंत्रालय  के  समक्ष  कई  बड़ी-बड़ो  समस्याएं  हैं  जिनमें  से
 कुछ

 क्षेत्रों
 का  भारतीय

 संघ

 में  विजय  तथा  देश  में  विधि  और  व्यवस्था  की
 समस्याएं  प्रमुख  हूं  |

 उदाहरणार्थ  जम्मू  तथा

 काइपमोर  के  विलय  को  TH  समस्या  थो  ।  सरकार  ने  संविधान  वो  अनुच्छेद  356  और  357

 को  जम्मू  और  क/इमीर  पर  लागू  करे  इस  राज्य  का  भारत  के  साथ  अधिक  विलय  कर  दिया

 है  और  इस  को  भारत  के  राजन  तिक  जीवन  में  ले  लिया है  ।  इन  तरीकों  से  पृथकता  की  भावना

 को  धौरे-धीरे  दूर  किया  जा  रहा है  और  यह  एक  बड़ी  सफलता  जिसका  श्रेय
 गुह-किये

 मंत्रालय  को  है  ।
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 जहां  तक  प्रशासनिक  सुधारों  का  सम्बन्ध  भारत  को  जो  काफीਂ  समय  तक  ब्रिटिश  शासन

 के  अधीन  wer  एक  विधा  तथा  व्यवस्था  वाल  और  राज्य  में  परिवर्तित  करने

 के  लिये  नये  प्रशासनिक  ढांचे  के  विकास  की  आवश्यकता  होती  एसे  समाज  में  जहां

 गीकरण  हो  रहा  हो  और  जहां  सामन्त  प्रश्नों  को  धोरे  धीरे  तोड़ा  जा  रहा  वहां
 सैनिक  सुधार  के  उपाय  आरम्भ  करना  एक  बहुत  बड़ा  काय  है  एक  समिति  स्थापित  करके

 और  उस  के  प्रतिवेदन  पर  कुछ  कार्यवाही  करके  और  अब  श्री  मोरारजी  देसाई  की अध्यक्षता

 में  एक  पूरा  अयोग  स्थापित  करके  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  इस  मामले  में  एक  बड़ा  कार्य  किया

 |

 भ्रष्टाचार  का  मामला  भी  कम  महत्वपूर्ण  नहीं  सरकार ने  भ्रष्टाचार  के  उन्मूलन  के  लिये

 जो  कार्यवाही  को  है  उसका  काफी  प्रभाव  पड़ा  है  और  काफी  se  तक  वह  र  होगया  है  ।

 एक  निश्चित  प्रक्रिया  चाल  कर  दो  गई  है  जिससे  सेवाओं  और  सार्वजनिक  जीवन  a च  भ्रष्टाचार

 को  और  अधिक  रोका  जा  रहा  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मान तोय  सदस्य  यह  कह  सकते
 हें  किइस  मामलें  की  ओर  पूरी  तरह

 ध्यान  दिया  जा  रहा है
 |

 श्री  खालिक  में  यहाँ  कह  रहा  हूं  कि  इसे  दूर  करने  के  लिये  एक  प्रक्रिया  आरम्भ  कर

 होगई  एक  मुख्य  मंत्रो  के  विरुद्ध  जांच  आयोग  स्थापित  किया  गया  और--एक  मंत्री  तथा

 एक  भूतपूर्व  मंत्रो  के  विरुद्व  कुछ  कार्यवाही  भी  की
 गई  यह  तो  नहीं  कहा  जा

 सकता
 कि

 का  Bras  हो  गया
 है  किन्तु  आमतौर  पर  इसका  भयोत्पादक  प्रभाव  जरूर  पड़ा

 वास्तव  में  यह  एक  सराहनीय  पग  है  ।

 कछ  मानती थ  सदस्यों  को  भांति  में  भो  अम-समस्याओं  में  रचि  लेता हूं  ।  1960  में

 वतन  अपयोग  के  वेतन  आयोग के  प्रतिवेदन  के  पश्चात  *ण्हिटले  परिषदਂ  का  wea  तो  अभी  तक

 बता  हुआ है  किन्तु  एक  प्रकार  को  समझौता  कराने  वालों  व्यवस्था  निकाली  गई  है  जिससे

 सेवाओ ंके  मनोबल  tar  वर्गों  में  एकता  लाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  यह
 भी  एक  बड़ो  सफलता

 ।

 जनता  को  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  एक  मशीनरी  स्थापित  की  गईं

 भारत  को  स्थिति  हो  ऐसो  है  कि  विधि  तथा  व्यवस्था  को  तथा  सामाजिक  समस्याओं

 रूप  में  कल्याण  को  समस्या  को  ध्यान  रखकर  प्रशासन  चलान  वालें  लोगों  को  बीच  का

 रिश्ता  अपनाना  पड़ता  यदि  उस  ब्रीच  के  रास्ते  से  gata  मूल  नीतियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ता  होते  उन  पर  आपत्ति  नहीं  की  जानी  चाहिये

 जहां  तक  वाम  पत्तों  साम्यवादियों  को  गिरफ्तारी  का  सम्बन्ध  सुरक्षा  के  लिये  खतरे

 के  कारण  fat  हम  वास्तविक  तौर  पर  महसुस  करते  वामपक्षी  साम्यवादियों  को  गिरफ्तार

 किया  गया  था  ।  और  फिर  दक्षिणपश्ञो  साम्यवादियों  ने  भी  उनको  नीतियों  कार्यक्रमों  के

 साथ  अपना  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रखा  ।  उन  गिरफ्तारियों  के  लिये  गुह-कायें
 श्री  नन्दा  को

 दोदो  नहीं  ठहराया  जाना  चाहिये  |

 >
 पकिस्तान  थी  साथ  हाल  में  हुए  संघर्ष  के  दौरान  देश

 के
 अन्दर  शान्ति  बनाये

 रिक  महंत  के  महत्वपूर्ण  परिवहन  के  स्थानों  को  सुरक्षित  रखने  तथा  घुसपैठियों  से  निबटने  में

 गृह-किये  मंत्रालय  ने  wwxaaTr  काय  किया है  ।
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 27  भूल  1966  अनदानों  को  मांग

 or

 सरकार  आर  देश  के  सामने  आज  विधि  और  व्यवस्था  की  बड़ी  समस्या  इस  समस्या

 का  at  होना  तब
 तक

 कठिन  है  जब  तक  इस  पर  सामाजिक  स्थिति  तथा  सामाजिक  सदन

 में  विचार  न  किया  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  सरकार  और  जनता से  बहुत  दूर  चली

 गई  है  और  दोनों  के  बीच  बहुत  अन्तर  आ  गया  है--सरकार  जनता  पर  आरोप  लगाती  है  और

 जनता  सरकार  सरकार  का  जनता के  साथ  संक्रिय  सम्बध  नहीं  बंगाल में  उत्पन्न  स्थिति

 का  यह  कारण हैं  ।  जब  तक  यह  अन्तर  दूर  नहीं  तब  तक  पुलिस  चाहे  उसकी  संख्या

 कितनों  काफी  क्यों
 मे

 अथवा  सेना  पर  निसार  रहने  से  यह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकेगी

 सरकार
 को  इस  रोग  के  मूल  कारणों  की  जांच  करनी

 चाहिये
 ।  eu  में  लोकतंत्रीय  विकास  की

 वर्तमान  अवस्था  में  इसे  अस्थायी  रूप  से  कुचलने  वाले  अथवा  अन्य  उपायों  द्वारा  करना

 वांछनीय  नहीं  आज  शासकों  के  जनता  साथ  भावात्मक  सम्बन्ध  नहीं  है  जो  कि  बदलते

 हुये
 समाज  तथा  लोकतंत्र  के  लिये  बहुत  आवश्यक  है  ।

 शासकों
 के  लिये  जनता  की  भावनाओं

 को  समझना
 उनका  अदर

 करना
 और  उनके  साथ  सम्पकं  बनाये  रखना  जरूरी  है  अन्यथा

 उन्हें  अपना  कतेंव्य  निभाने  में  सफलता
 नहीं

 मिलेगी  और  केवल  डंड  पर  भरोसा  करना  पड़ेगा

 जिससे  स्थिति  पर  काबू नहीं  पाया  जा  सकेगा
 एसी

 स्थिति  में  समूची  समस्या  पर  सभी  पहलुओं
 से  विचार  करना  देश  में  तथा  सभी  तत्वों  का  सहयोग  प्राप्त  करना  बहुत  जरूरी  है  ।

 एको करण  क  एक
 महत्वपूर्ण

 प्रश्न  जहां तक  अनुसूचित  जातियों  का  सम्बन्ध  है  ,  उन्होंने
 काफी  प्रगति  की  हैं  और  उनके  लिये  बहुत  कुछ  किया  जा  wie  |  fag  अनुसूचित  अदीम

 जातियां  हमारे  समाजिक क्षेत्र  से  बाहर  रही  उनका
 एकीकरण  नहीं

 किया  गया  है  ।  बस्तर

 जहां  उनकी  संख्या  लगभग  70  लख
 के

 लोगों
 के

 एकीकरण  लिये  ठोस  उपाय  किय

 जाने  जरूरी  है  ।  नागाओं  तथा  fart
 पहां

 यों  की  पहाड़ी  अदमे  जातियों
 की

 समस्याएं  भी

 हो  पहाड़ी  जातियो  में  विश्वास
 पेदा

 किया  चा
 हिंदी

 |  उन  लोगों  में  अस
 तोष  की

 व्याप्त  केन्द्रीय  सरकार को  वे  क्षेत्र  अपने  नियंत्रण  में  ले  लेने  और  उन्हें  पूर्ण

 स्वायत्तता  दे  देनी  सरकार  को  उनकी  शिकायतें  दूर  करने  की  कोशिश  करनी  afer
 अन्यथा  ये  पहाड़ी  आदिम  जातियां  जो  हमारी  संभा  पर  हमारे  लिये

 हमेशा  एक  सिरदर्द
 ame बने  बल  प्रयोग  द्वारा

 एकीकरण  नहीं  कियाजा  al ल  हि
 बल  प्रयोग  के  माध्यम  से  वक्ता

 wat  नहीं  लाई
 जा  सकती  हमें  आदिम

 जाति
 के

 लोगों  के  मनों  को  जोतने  का  प्रयत्न  करना

 चाहिये  ।  हमें  S| fad ;  जातियों
 के

 नेताओं  की  भांति  उनके  नेताओं  को  भी  मान्यता  देनी

 चाहिये  और  उनसे  सम्पक  स्थापित  करना  afer

 जहां  तक  मद्यनिषिध  क  सम्बन्ध  है  यदि  सरकार  इस  नीति  का  अनुसरण  करना  weet

 है  तो  पहले  निष्पक्ष  रूप  से  उसके
 सामाजिक

 परिणामों  पर  विचार  करना  अ/वष्यक
 है

 इसके

 लिये  कुछ  विशेष  समाजिक  वातावरण  तैया र  करना  अवश्यक  है  ।  कानूनों  दवारा  अथवा  qufage

 से  सामाजिक  आदतों  को  बदला  नहीं  जा  सकता

 आपात  स्थिति
 के

 बारे
 में

 एक  इस  आशय
 का

 वक्तव्य  गया
 था  कि  जब  तक  प्याला

 आफ
 इंडेम्निटो ਂ

 पारित  नहीं हो  सरकार  wore  स्थिति
 को  gel  रुकती  ।  किन्तु

 मेरो  राय  में  इस  स्थिति  को  अब  एक  मिनट  के  लिये  भी  नहीं  बनाये  wer  जाना  चाहिये  क्यों  कि

 आम  जनता में  अविलम्बनीयता की  कोई  भावना  नहीं  इसका  दुरुपयोग  जा

 रहा  है

 है  ।

 निष्कृति  कानून  (at  आफ  पारित  करने  के  बाद  इस  बात  का  पता  लगाने  te

 एक  आयोग  को  नियुक्ति  को  जानी  चाह्ती  कि  क्या
 आपात  काल  की

 विधियों  क  उचित  eq

 से  लागू  किया  गया  है  अथवा  feet  अन्य
 प्रयोजन  के

 लिये  उनका
 दुरुपयोग

 किया
 N

 गया
 है  ।

 केवल  तभी  सरकार  विधि  तथा  व्यवस्था  में  विश्वास  पुन  कायम  कर  सकेगी  क्योंकि  विधि

 तथा  व्यवस्था  का  आधर  अन्ततोगत्वा  नैतिकता  है  जिस  पर  सरकार  चलती  है  और  न  कि  sere
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 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  (Bhagalpur)  :  While  discussing  the  demands  of
 the  Ministry  of  Home  Affairs  one  has  to  look  dispassionately  at  various  problems
 and  situations  which  are  facing  our  society  and  facing  in  a  big  way  the  Home

 Ministry,  so  as  to  have  a  vivid  picture  of  the  Ministry’s  performances.  The  main

 problem  which  this  ministry  has  to  deal  with  is  that  of  law  and  order.  But  every
 situation  is  not  connected  with  law  and  order.  There  are  different  types  of  situa-

 tions,  and  all  these  should  not  be  treated  as  a  law  and  order  problem.

 The  question  of  law  and  order  arises  out  of  a  situation  when  -  anti-social  ele-
 ments  take  law  and  legislation  in  their  hand,  secondly  where  there  is  a  trouble  in
 the  due  to  shortage  of  foodgrains,  oil  etc.  and  lastly  where  the  Government
 face  a  situation  wherein  integrity  and  sovereignty  of  the  country  is  chal-

 The Jenged.  And  the  Home  Ministry  has  to  tackle  all  these  types  of  situations.
 riots  caused  by  anti-social  and  communal  elements  certainly  created  a  law  and
 order  problem  as  was  the  case  in  Calcutta,  Jamshedpur  and  Bhillai  and  in
 such  situations  the  Government  was  justified  in  resorting  to  firing  and  stringent
 measures.  But  when  there  is  a  trouble  due  to  shortage  of  foodgrains,  kerosene  oil,
 etc.  the  Government  should  consider  the  matter  cooly  and  sympathetically  in-
 stead  of  resorting  to  firing  and  danda,  because  in  democratic  set-up  like  ours

 every  one  has  a  right  to  resort  to  hunger  strike  and  demonstration  in  order  to

 press  for  his  demands.  When  the  Government  faces  a  situation  wherein  integrity
 and  sovereignty  of  the  country  is  challenged  as  was  the  case  in  Nagaland,  Mizo

 Hills  and  Jammu  and  Kashmir,  firm,  strong  and  stringent  measures  should  be  taken

 to  handle  such  a  situation.

 In  the  name  of  cease-fire,  anti-social  and  anti-national  elements  are  working
 in  Nagaland  and  the  Mizo  Hills  today.  The  strong  policy  pursued  by  the  Gov-

 The  Government  should  enter ernment  in  the  Mizo  Hills  deserves  support.
 into  negotiations  with  those  people  only  who  recognised  the  sovereignty  of
 India  and  repress  the  anti-national  and  anarchic  elements  who  are  engaged  in

 disruptive  activities  and  sabotages.  It  should  also  give  weapons  to  the
 loyal

 people  in  Manipur  so  that  they  could  fight  the  rebels.

 Emergency  should  not  be  continued  very  longer  because  it  has  now  lost  the

 sense‘of  urgency  and  emergency  in  the  public  at  large,  hence  it  should  be  lifted.

 The  left  communists  have  been  arrested  under  D.I.R.  because  of  the  security
 risk.  They  do  not  recognise  in  true  sense  the  sovereignty  of  India,  for  them  it  rests

 somewhere  else.  They  are  not  loyal  to  the  country  and  they  support  China
 which  is  claiming  on  our  soil  and  caveting  over  territory  and  which  has  illegally

 occupied  a  large  part  of  our  territory  both  in  NEFA  and  Ladakh.

 If  Emergency  is  to  95  retained  in  certain  border  areas  hke  Jammu  and  Kashmir,
 Mizo  Hills  and  Nagaland,  an  amendment  should  be  made  in  the  Constitution  for

 this  purpose.  There  is  no  justification  for  continuing  the  present  emergency

 throughout  the  country.

 It  is  said  that  administrative  machinery  should  be  reoriented.  It  needs  radi-

 cal  change.  The  hon.  Home  Minister  is  bent  upon  eradicating  corruption  from  the

 services.  There  also  the  administrative  machinery  comes  in  his  way.  The  adminis-

 tration  has  not  acquitted  itself  well  whether  it  is  the  question  of  the  spread  of  the

 national  language  or  whether  itis  the  question  of  implementation  of  our  program-
 mes  and  policies.  Without  the  Defence  of  India  Rules,  it  would  have  been  very
 difficult  to  carry  cn  the  administration  of  the  country.  Big  loans  are  being  taken

 from  foreign  countries.  The  major  portion  of  these  loans  goes  into  the  pockets
 of  those  officers,  politicians  and  contractors  who  are  the  worst  unsocial  elements
 and  the  Defence  of  India  Rules  should  have  been  used  against  such  unsocial

 elements.
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 So  far  as  the  question  of  administrative  reforms  is  concerned,  Goverr.ment
 have  appointed  an  Administrative  Reforms  Commission,  but  there  are  many
 things  which  can  be  set  right  by  issuing  administrative  orders  only.

 We  wish  the  hon.  Home  Minister  all  success  in  his  efforts,  but  at  the  same  time
 he  should  be  bold  enough  to  scrap  the  emergency  and  the  Defence  of  India
 Rules.

 Shri  L
 i

 Das  (Miryalguda)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  at  the  time  of
 discussion  on  the  Demands  of  Ministry  of  Home  Affairs,  we  have  to  thirk  over
 the  past  activities  of  this  Ministry.  The  main  task  ofthis  Ministry  is  to  maintain
 to  law  and  order.  It  must  treat  the  citizens  of  the  country  as  human  beings.  I
 am  sorry  to  say  that  the  Home  Ministry  has  been  looking  after  the  interests  of

 ruling’  party  only  and  its  policy  has  been  to  suppress  all  the  opposition  partics.  The

 Ministry  has  rather  adopted  a  policy  of  instigating  one  opposition  party  against
 the  other.

 In  1962  at  the  time  of  Chinese  aggression,  the  Communist  Party  was  made
 the  target  of  suppression  by  Ministry  of  Home  Affairs.  It  adopted  the  old  tactics

 of  the  British,  that  is  the  policy  of  divide  and  rule.  The  D.I.R.  was  used  to

 safeguard  the  interests  of  the  ruling  party.  I  want  to  know  the  number  of  persons
 detained  under  the  D.I.R.  and  the  number  of  those  who  were  guilty  of  sabotage
 and  anti-national  activities.  We  know  that  it  is  being  used  against  the  Opposition

 parties.  Thousands  of  persons  belonging  to  opposition  Parties  have  been  arrest-
 ed.  In  1964,  thousands  of  Communists  were  detained.  A  white  paper  was  issued
 in  this  regard.  It  was  perhaps  based  on  the  information  given  by  Central  Intelli-

 gence  Department,  but  they  cannot  substantiate  even  one  allegation.  We  want
 that  the  detained  people  should  be  tried  in  a  court  oflaw.  It  would  then  be  known
 whether  these  people  are  guilty  of  anti-national  activities  or  not.  Only  then  the

 utility  of  having  this  Intelligence  Department  would  be  known.  About  Rs.  5
 crores  are  being  spent  annually  on  this  Department.  Thousands  of  Public  workers
 are  arrested  for  no  fault  of  theirs  but  no  action  is  taken  against  black-marketeers.

 Dr.  Sen  has  mentioned  about  those  people  who  indulge  in  corrupt  practices  and

 nothing  is  done  against  them.

 They  say  that  itis  democracy  in  our  country  and  democratic  socialism  would

 be  established  here.  It  is  all  tall  talk.  I  do  not  believe  that  there  is  democracy
 in  this  country  where  opposition  parties  are  being  suppressed.  Democracy
 demands  that  these  people  should  be  tried  and  if  they  are  found  guilty  they  should

 be  punished.  A  part  from  our  party,  they  have  not  spared  even  Jan  Sangh,
 Swatantra  Party  and  the  other  parties.  They  want  to  crush  all  opposition  Parties

 except  their  own.  All  these  parties  have  been  opposing  D.I.R.  now.  Previously
 it  was  only  the  Communist  Party  against  it.  I  find  that  even  some  Congressmen
 are  against  the  continuance  of  emergency  but  the  Ministry  of  Home  Affairs  does
 not  want  to  end  it.  It  is  highly  deplorable.  want  that  the  D.I:R.  should  be

 scrapped  and  emergency  revoked  immediately.

 att  श्यामलाल  सर्राफ  पीठासीन  हुए

 SRI  SHam  LAL  Sarar  the  Chair  ]

 A  few  hon.  friends  were  saying  that  they  were  Chinese  agents.  _On  what

 grounds  one  can  say  so?  We  had  said  it  about  10  years  ago  that  we  could  not

 solve  our  differences  by  military  force.  It  is  only  through  negotiations  that
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 [Shri  Laxmi  Das]

 problems  could  be  solved.  Shri  Nehru  had  also  said  this.  I  find  that  same  thing is

 now  being  repeated  by  Shri  J.  P.  Narayan,  Shri  Khadilkar  and  ocher  Congress
 leaders.  How  can  you  say  that  we  are  agents  of  China.  We  are  nationals  of

 this  country.  We  have  been  brought  up  here.  It  is  wrong  to  label  us  as  Chinese

 agents.  We  are  the  agents  of  the  toiling  people  of  India.  They  are  the  agents  of

 monopoly  capitalists  who  call  us  as  Chinese  agents.  We  are  neither  Chinese

 agents  nor  Russian  agents.  We  are  the
 agents

 of  masses  of  India.  We  are  pre-

 pared  to  make  any  sacrifice  for  the  economic  progress  of  this  country  as  was  done

 for  the  independence  of  this  country.

 You  are  aware  of  the  misuse  of  D.I.R.  in  Calcutta  and  Kerala.  I  want  to  tell

 you  about  the  same  in  Andhra  Pradesh.  A  conference  was  convened  to  consider
 It  was  attended  by  thousands  of the  question  of  safeguarding  the  civil  liberties.

 These people.  About  50  persons
 were  detained  under  D.I.R.  and  sent  to  Jail.

 people  had  no  connection  with  right  or  left  communists.

 They  had  sympathy  with  us  These  persons  were  advocates  and  doctors  It

 is  very  unfortunate  that  such  people  were  detained.  You  can  very  well  imagine
 how  D.I.R  is  being  misused

 Now  they  say  that  some  of  these  persons  are  being  released.  Then  they  say
 that  some  of  the  detenues  constitute  hard  core  and  others  soft  core.  I  can

 say
 that

 they  treat  some  persons.as  belonging  to  hard  core  because  these  persons  criticise

 Government’s  policies  ShriA.  K.  Gopalan,  Shri E.  M.  Namboodripad  and
 Shri  Basvapunniah  are  the  persons  who  fought  against  the  British  regime  while

 remaining  within  Congress.  These  persons  are  very  popular  with  the  masses.  The

 Ministry  of  Home  Affairs  should  consider  over  this  matter  seriously.  You  cannot

 keep  these  people  in  jail  for  long  We  have  democracy  In  a  democracy  all

 parties  should  be  treated  alike  and  they  should  have  equal  opportunities  to  work

 These  arrests  are  ordered  by  the  Central  Government  and  the  State  Govern-
 ments  act  upon  these  orders  When  we  demand  that  the  necessary  facilities

 should  be  provided  we  are  informed  by  the  Cenral  Government  that  it  is  the

 job  of  State  Governments.  We  had  demanded  that  at  least  those  facilities  should

 be  provided
 in  all  States  as  are  provided  by  Madras  Government,  and  keeping

 in  view  therising  prices  of  food  articles,  the  daily  allowance  should  ‘be
 adequately

 increased.  I  am  sorry  to  say  that  the  Home  Ministry  informed  us  that  it  is  for

 State  Governmentsto  do  that.  Itis  not  proper.  The  Gentral  Government  should

 take  initiative  and  insist  upon  State  Governments  to  do  the  needful

 I  demand  that  the  D.I.R.  and  the  emergency  should  be  lifted  immediately

 श्री  च्०  का०  भट्टाचार्य (  रायगंज  )  :  गृह-कार्य  मंत्रालय  भारत  सरकार  का  सबसे  ASAT  मंत्रालय

 है  इसलिये  इसे  अनिश्चित
 नीतियां  नहीं  अपनानी  चाहियें  ।  उसे  ag  सिद्ध  कर  देना

 चाहिये
 कि

 वह
 दृढ़

 fisqa  कर  सकता  है  और  उन्हें  कार्यान्वित  भी  कर  सकता  है  ।  ऐसा  करके  ही  वह  जनता  में नें  fear  उत्पन्न

 कर  सकता  है  और  देश  का  रोसन  चला  सकता है  ।

 सरकारी  सेवाओं  के  माध्यम  से  ही  गृह-कार्य  मंत्रालय  अपने  प्रयोजन  सिद्ध  करा  सकता  है  और  अपने

 न्याय  को  क्रियान्वित  करा  सकता  है  ।  स्वाधीनता  के  फीचर  बदली  हुई  परिस्थितियों  के  अनुसार

 सरकारी  सेवाओं  को  भो  अपना  दृष्टिकोण  बदलना  चाहिये  था  |  परन्तु  इसके  विपरीत  उनके  दृष्टिकोण

 कोई  परिवेश  हीं  gare  tt
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 सरकारो  सेवायें  ही  लोगों  के  दे  निक  जीवन  में  उनके  सम्पर्क  में  आती  है  ।  यदि  सरकारी  कमंचारी

 जनता  से  उचित  व्यवहार  करते  है  तो  सरकार  के  प्रति  लोगों  का  रवैया  एक  जैसा  ही  होगा  और  यदि  वें

 उचित  व्यवहार  नहीं  करते है  तो  लोगों  का  रवैया  एक  जसा  नहीं  होगा  |  सरकारी  तमंचा  रियों
 को  अपनी

 नई  जिम्मेदारियों  को  समझना  चाहिये  ।  अंग्रेजी  शासन  काल  में  ऊपर  से  आदेश  दिये  जाते  थे  और  नीचे

 के  करें वा  रियों  का  काम  उनका  पालन  करना  था  |  लेकिन  अब  उन्हें  केवल  ऊपर  के  अधिकारियों  की  ओर

 ही  नहीं  देखना  है  अपितु  जनता  के  हितों  की  और  अधिक  ध्यान  देन  है  ।  उन्हें  लोगों
 के

 विचारों  को  ध्यान

 में  रखकर  सरकारी  आदेशों
 का

 पालन  करना  है  |

 मे  यह  नहीं  चाहता  कि  सेवाएं  कमजोर  हों  अथवा  उनमें  दृढ़  निर्णय  लेने  की  क्षमता न  हो  ।  में  चाहता

 हूं  कि  वे  मानवीयता  से  कार्य  करें  ।  यदि  सरकारो  किनारों  सावधानी  तथा  सूझबूझ  से  कार्य  करते  तो

 इतने  आन्दोलन  न  होते  ।  प्राक्कलन  समिति  ने  भो  सरकारी  ओं  सम्बन्धी  अपने  प्रतिवेदन  में  इसਂ  ओर

 निर्देश  किया  है  ।  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  सरकारी  मचा  रियों  को  इस  प्रकार  करना  चाहिये

 जिससे  लोगों  को  यह  विश्वास  हो  जाये  कि  उनके  निजी  विचारों  तथा  अधिकारों  की  ओर  उचित  ध्यान

 जायेगा  ।  प्राक्कलन  समिति  ने  यह  भी  कहा  है  कि  री  रियों  ने  उस  भावना  से  कार्य

 नहीं  किया  है  जिसकी  कि  लोगों  को  उन  से  आशा  थी  और  उन्होंने  लोगों  को  सुनवाई  आदि  में  बहुत  देर-दार

 को  है  ।  समिति  ने  ag  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  यही  कारण  है  कि  लोगों  को  अपने  साधारण  काम  पुरे
 कराने  के  लिये  भो  विधायकों  आदि  को  चरण  लेनी  पड़ती है  ।

 प्रा कं कलन  समिति  ने  यह  भो  कहा  है  कि  प्रशासन  को  लोगों  के  प्रति  जागरूक  बनाने  के  प्रयत्नों  के

 बावजूद  प्रशासन  की  विचार  धारा  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  और  उसने  अपने  को  एक  कल्याण  कारी

 राज्य  को  विचारधारा  के  अनुरूप  नहीं  ढाला  है  ।  सरकार  को  समिति  के  इन  सुझावों  की  ओर  ध्यान

 देना  चाहिये  ।

 सरकारों  सेवाओं  में  नथ  भरतो  होने  वाले  कर्मचारियों  के  लिये  प्रशिक्षण  का  प्रबन्ध  किया  जाना

 चाहिये  जिससे  वें  जनता  के  साथ  प्रतिदिन  के  व्यवहार  में  एक  जिम्मेदार  सरकार  के  प्रतिनिधि  के  रुप  में

 अपने  काव्य  का  पालन  कर  सरकारो  सेवाओं  में  सब  से  योग्य  व्यक्तियों  को  ही  स्थान  दिया  जाना

 चाहिये  जैसा  कि  अंग्रेजी  शासन  काल  में  किया  जाता  था  ।  भ्रष्टाचार  को
 न  फलने  देने  के  लिये

 यदि  भरती  के  तरी के  में  परिवर्तन  करना  आवष्यक  हो  तो  वसा  किया  जाना  चाहिये  |

 कोई  ऐसा  कानून  बनाया  जाना  चाहिये  जिससे  सरकारी  कम  चारी  सेवा  चिनत्ती  के  तुरन्त  पश्चात्
 वाणिज्यिक  फर्मों  में  नौकरी  ने  कर  सकें  |

 श्री  उ०  मौके  त्रिवेदी  HFGaTR  )  सरकार  दिल्ली  प्रशासन  विधेयक  के  बारे  में  ढील-ढाल  कर  रही

 हैं  जिससे  लोगों  में  असन्तोष  फैलता  जा  रहा  है  और  वे  समझते  है  कि  इस  विधयक  को  पारित  नहीं  कराया

 जायेगा  |  गुह-कराये  मंत्रालय  ने  भ्रष्टाचार  की  समस्या  को  हल  करने  का  प्रयत्न  किया  है  और  उसके  लिये

 हू  बधाई  का  पात्र  परन्तु  एशा  प्रतीत  होता  है  कि  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  इस  समस्या  को  हल  करने

 की  शक्ति  नहीं  है  ।  इस  समस्या  ने  उम्र  रूप  धारण  कर  लिया  है  और  इसे  तभी  हल  किया  जा  है
 जब  सरकार  इस  बारे  में  दृढ़ता  से  कार्यवाही  करे  ।  भ्रष्ट  तमंचा  रियों  से  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिये  ।  उन
 कमेंचा  रियों  तथा  पुलिस  अधिका  रियों  को  जिन्हें  1942  से  1947  की  अवधि  में  देश  की

 कीमत  पर  पदोन्नतियों  दी  गई  थी  नोकरी  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिये  ।  ये  एसे  व्यक्ति  है  जो  भ्रष्टाचार

 को  कला  में  माहिर  है  और  जिन्हें  देश  के  अहत  में  काम  करने  के  लिये  प्रशिक्षण  दिया  था  ।

 यह  बड़े  खेद  की  बात है  कि  सरकार  कुछ  लाख  नागाओं  पर  कॉम  नहीं  पा  सकी है  ।

 मिजो  पहाडियों  तथा  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  में  अभी  स्थिति  अनुकूल  नहीं  है  ।  घुसपैठिया  लाखों  की  संख्या  में

 हमारे  देश  में  आ  रहे  है  और  सरकार उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रही  इस  समस्या  का

 एकमात्र  हल  यह  है  कि  उन्हें  गोली  से  उड़ा  दिया  जाये  ।
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 यदि  सरकार  वास्तव  में  मदयनिषेध  लागू  करना  चाहती  है  तो  उसे  सारे  देश  संविधान  के

 तत्वों  को  दृढ़ता  से  लागू  करना  चाहिये  |  मद्यमिषद  को  या  तो  बिल्कुल  लागू  ही  न  किया  जाये  था

 देश  में  लागू  किया  वर्तमान  होती  के
 परिणाम

 स्वरूप  बहुत  हो  भ्रष्ट  प्रथा ये  उत्पन्न  हो  गई

 यह  बड़े  खेद  का  विषय  है  कि  मंत्रालय  के  प्रतिवेदनों  में  नीमच  में  केन्द्रीय  रिट्ज  पुलिस  मुख्यालय

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  मंत्रो  महोदय  को  यह  बताना  चाहिये  कि  वहां  पर  रखी  गई  बहुत  सी

 बटालियनों  का  क्या  हुआ  ।  उनको  धोखे  are  वहां  8  क्यों  हटाया जा  रहा  है  और  उन्हें  विभिन्न  स्थानों

 पर  किराये  को  इमारतों  में  क्यों  बसाया  जा  रहा  है  ?  उनके  लिये  ग्यारह  न  बनाए  जाने  के  कारण  उन्हें

 बड़ो  कठिनाई  हो  रही  है  ।  क्या  कारण  है  कि  उनके  लिए  रखी  गई  1  करोड़  60  लाख  रुपये  की

 राशि  को  अभी  तक  उपयोग  में  नहीं  लाया  गया  है  ?

 पहले  हमें  बताया  गया  था  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिका  रियों  के  लिये एक  आचरण

 संहिता  तयार  की  जा  रही  है  ।  आचरण  संहिता  बहुत  ही  आवश्यक  है  और  इसको  लागू  किया  जाना

 चाहिये  |

 बस्तर  दुर्घटना  को  उचित  ढंग  से  और  अधिक  से  जांच  की  जानी  चाहिये  ।  शासकों  तथा

 उनके  उत्तराधिकारियों  को  उचित  आधारों  पर  मान्यता  प्रदान  की  जानीं  चाहिये  ।

 Shri  R.  S.  Pandey  (Guna)  :  This  Ministry  has  profound  influence  over  the
 various  spheres  of  our  economic  and  social.  The  prob!ems  that  this

 country  faced  after  independence  were  stupendous.  We  want  the  progress  of  our

 country  and  bring  about  some  improvement  in  the  economic  position  of  the  down-

 trodden.  We  have  not  been  able  to  give  social  and  economic  justice  to  our  tribals,
 scheduled  castes  and  scheduled  tribes.  Seven  crores  of  Harijans  were  treated  as

 untouchables.  They  are  no  more  treated  as  such  but  economic  and  social  justice
 is  still  not  being  done  to  them.  Until  that  is  done,  dissatisfaction  will  continue  to

 prevail  amongst  them.

 The  foreigners  come  in  India  and  incite  the  people  against  the  government.
 Mr.  Michael  Scott  tells  the  Nagas  that  they  have  nothing  to  do  with  this  nation.

 He  may  be  asked  to  leave  this  country  for  ever  because  the  situation  in  Nagaland

 gets  aggrevated  due  to  people  like  him  who  misguide  the  Nagas.  We  should  try
 to  understand  the  economic,  social  and  political  feeling  of  the  Nagas.  We  should

 try  to  win  their  hearts  by  love,  affection  and  service.  An  agency  should  be  created

 by  the  Ministry  to  prepare  ascheme  for  winning  them  over,  with  service  and  sym-

 pathy.  This  is  a  part  of  politics.  It  is  no  proper  for  us  to  use  force  or  send  police  or

 army.  They  are  our  own  peopie.  We  must  try  to  know  their  problems  and  tackle

 them.

 Shri  Trivedi  has  referred  to  the  incidents  at  Bastar.  Every  body  is  shocked

 at  the  firing  there  but  weshould  see  that  the  Members  of  Lok  Sabha  should

 not  give  wrong  statements.  They  should  not  exaggerate  the  fact  as  they  have  done

 in  case  of  Bastar.  Our  12  or  13  persons  died  there  as  a  result  of  police  firing  on  the

 tribals  but  it  is  being  propagated  that  1200  to  1500  persons  have  been  killed.  Such

 things  harm  the  country.  Judicial  enquiry  is  being  held  into  the  happenings at
 Bastar  and  nothing  should  be  said  wnich  may  be  inciting.

 The  States  of  Rajasthan,  Madhya  Pradesh  and  Uttar  Pradesh  are  concerned

 with  the  question  of  Chambal  ravines.  The  Central  Government  should  formulate

 a  scheme  in  co-operation  with  those  Governments  for  the  reclamation  of  those

 ravines.  That  will  not  only  put  an  end  to  dacoit  menace  but  also  open  a:vast  area
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 for  communication  system  and  agricultural  purposes,  The  total  cost  on  the  whole
 scheme  would  bc  between  100  and  200  crore  rupees  and  can  be  completed  in  two
 or  three  phases

 A  provision  of  Rs.  108  crores  was  made  during  the  third  five  year  Plan  for  the
 welfare  schemes  for  scheduled  castes  and  scheduled  tribes.  The  provision  of  Rs
 180  crores  in  the  fourth  five  year  Plan  for  this  purpose  should  be  doubled  as  _  the
 total

 outlay  i in  the  fourth  Plan  will  be  to  the  tune  of  21,500  crores  whereas in  the
 Third  Plan it  was  10,500  crores.  At  least  Rs.  250  crores

 should  be  provided  for  this

 purpose  in  the  fourth  Plan.

 There  should  be  no  delay  by  the  administration.  Official  delay  is  one  of  the  main
 reasons  of  corruption.  Those  in  lower  should  try  to  avoid  the  delays

 I  appeal  to  all  the  political  parties  not  to  incite  the  people  on  the  questions  of
 social  and  economic  progress  and  law  and  order  situation.  Political  capital  should

 not  be  made  of  the  shortage  of  foodgrains.

 श्री
 सुरेन्द्रनाथ

 द्विवेदी
 )  :  गृह-कार्य  मंत्री  को  गृह-कार्य  देश  में  लोकतन्त्र  का  विकास

 करने  का
 काय

 सौंपा  गया  था  परन्तु  उन  से  यह  विभाग  लेने  का  प्रयत्न  किया  गया  क्योंकि  यह  सच  है

 कि  tanta  मंत्रो  को  शक्तिशाली  व्यक्ति
 होप  चाहिये  परन्तु  वह  एक  कमज़ोर  व्यक्ति  इस  लिए  देश

 में  लोकतंत्रात्मक  संस्थाओं  का  संरक्षण  करने  और उन्हे  बढ़ावा  देने  की  इच्छा  के  बावजूद  भी  वास्तव

 में  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  |

 सरकारों  व्यवस्था  का  प्रयोग  दल  प्रयोजनों  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  यह  लगभग  एकदलीय

 शासन  बन  गया  है  |  सभा  में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि  कांग्रेस क  दुर्गापुर  अधिवेशन

 के  लिए  सरकार  ने  लगभग  7  लाख  रुपये  aa  दल  के  हितो  के  लिए  आपातकाल  की  शक्तियों

 क  प्रयोग  किया  जा  रहा  आपातकाल  को  वापसी  लेने  के  बारे  में  गह-काय  मंत्री  की  घोषणा  खोदा

 ड  निकला  चहा  के  समान  है  ।  हम  देखते  है  कि  केन्द्रीय  सत्ता  न  होने  के  कारण  राज्य  सरकारों  को  ही

 अधिक  महत्व  प्राप्त  देश  की  नीति  वे  ही  बनाते  इस  सभा  में  तथा  बाहर  इस  बात  की  लगातार

 मांग  की  जा  रहो  है  कि  आपात  को  स्थिति  का  अन्त  किया  जाय  परन्तु  राज्यों  के  ag  अधिका  रियों  ने  सरकार

 को  उसे  जानो  रखने  पर  विवश  कर  दिया  है  za  देखते  है  कि  चाहे  खाद्य  समस्या  हो  अथवा  विधि  और

 ग्प्रवस्था  की  प्रथा  अथवा  कोई  और  केन्द्रीय  सरकार  बिलकुल  कुछ  नहीं  कर  सकती

 हुम  लगभग  प्रतिदिन  गोला  चलाने  को  बातें  सुनते  कई  बार  मांग  की  गई  है  कि  जब  भी  कही

 गोलों  चले  तो  न्यायिक  जांच  करने  को  नीति  अपनाई  जानी  चाहिये  ।  अब  शायद  ब्रिटिश  शासन
 की

 नता  में  गोती  अधिक  चलाई  जातों  है  ।  इस  बात  के  होते  हुये  यह  आशा  कसे  की  जा  सकती  है  कि  देशों में
 उचित

 प्रगति  हो  रही

 लोगों  की  विपत्तियों  के  बारे  में  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  परन्तु  समूचे  देश  में  विखण्डन  free

 दिखाई
 दे  रहे  है  और  असन्तोष  विद्यमान  है  ।  लोग  यह  अनुभव  करते  है  कि  उसकी  शिकायतें  दूर  करने

 के  लिए  पर्याप्त  संवैधानिक  व्यवस्था  नहीं  है  ।  अशान्ति  तथा  हिंसा  के  सम्बन्ध  में  हैरान  होने  की  कोई  बात

 नहीं  |  सिविल  अधिकारी  विधि  तथा  व्यवस्था  नहीं  बनाये  रख  सकते  ।  राज्यों  में  छोटी  ओं
 के  लिए  भी  सेना  बुला  ली  जाती  है  ।

 एसी
 परिस्थितियों  में  हम  लोकतन्त्र  के  लिए  उचित  वातावरण

 नहीं  बना  रहे  हैं  ।

 में  काश्मीर  में  घुसपैठियों  का  सामना  करने  वाले  संगठन  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  सुरक्षा  दल

 स्थापित  करने  का  स्वागत  है  परन्तु  तालमेल  न  होने  के  कारण
 गड़बड़ी

 है  जिनके  कारण  यह  सफल
 सिद्ध

 नहीं  हो  सकी  है  ।  सीमा  सुरक्षा  दल  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  अन्तरगत  होना
 चाहिये

 और  प्रतिरक्षा

 तथा  सीमा  सुरक्षा  दल  में  समन्वय  होना  चाहिये  ।
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 सुरेन्द्रनाथ

 तथा  निदा जनक  काश्मीर  के  मामले  में  वह

 केन्द्रीय  जांच  fae
 का  कीम  बहुत

 अच्छा  है  ।
 गुप्तचर  सुचना  सेवा  का  कार्य  नक

 बहुत
 ब ूरी  तरह  असफल  रही  चीज़ों  पहाडियों  तथा

 अन्य  स्थानों  के  मामले  में  भी  वह  असफल  रहे  है  ।  उस  सेवा  में  प्रशासनिक  अधिकारी  बहु  अधिक

 उसਂ  में  कर्मचारियों  की  संख्या  स्वतन्त्रता  के.बाद  15  गुना  बढ़ी  है  परन्तु  कार्य  में  वह  सभी  स्थानों
 पर  असफल  रहे  क्षेत्र  कर्मचारी  सूचनायें  भेजते  है  परन्तु  ऊपर  के  अधिकारी  उन  पर  कार्य  करने  की
 बजाय  पहले  तथ्यों  की  पड़ताल  करने  का  प्रयत्न  करते  eq ate,  राज्य  औ  र  केन्द्रीय  स्तर  पर  गुप्तचर
 सुचना  सेवाओं  में  कोई  तालमेल  नहीं  है  ।  इस  व्यवस्था  में  सुधार  किये  जाने  की  आवश्यकता  क्षेत्रों
 में  कार्य  करने  वले  कामना  रियों  को  प  रक्षण  अथवा  पदोन्नति  के  अवसर  न

 कायें  कर  रहे  हैं  ।  गृह-कार्य  मंत्रालय  को  इस  मामले  की  ओर  ध्यान
 हीं  मिलते  यद्यपि  वे  बहुत  अच्छा

 देना  चाहिये  ।

 ae  जाँच  विभाग  के  प्रतिवेदन  से  पता  लगता
 है  कि  पहले  वर्ष  की  पुलिस  में  पिछलें

 ay  भ्रष्टाचार  के  मामले  अधिक  हुए  है  परन्तु  इत्र  बात  का  को  ई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है
 राजनैतिक  लोगों  के  विरूद्ध  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  केन्द्रीय  ata  विभाग  के

 वदन  मैं  यह  भो  ad  नहीं  हैकि  उसे  राजनीतिक  लोगों  के  विरूद्ध  जांच  का  मामला  सौंपा
 गया  aaa  समिति  ने  108  सिफारिश की  है  और  सरकार ने  उनमें  से  अधिकांश
 रिणों  मान  लो  है  ।  उन्होंने  केवल  आठ  सिफारिश  नहीं  मानी  विचार  योग्य  बात  यह  है  कि
 इन  आठ  सिफ़ारिशों  का  सम्बन्ध  राजनीतिक  मामलों  से  है  जिनमें  इस  समय  भ्रष्टाचार  त
 अधिक  इसका  परिणाम  यह  है

 कि  भष्टाचार  पहले  की  भारती  बहुत  अधिक  है  और
 चार  के  वास्तविकਂ  साधनों  का  पता  ही  नहीं  लगाया  गया  है  क्योंकि  यदि  वे  सिफारिशें  मान
 ली  जातीं  तो  विश्व  के  समक्ष  स्वयं  कांग्रेस  दल  का  ही  पर्दा  उठ  भ्रष्टाचार
 का  करने  के  हमें  अवध्य  ही  एक  अच्छी  प्रक्रिया  का  पता  चलाना  समिति

 ने
 ar.

 थी  कि
 कम्पनियों  द्वारा  राजनीतिक  दलों  को  चन्दा  देना  बन्द  कर  दिया  जाना

 चाहिये  सरकार
 ने  इसे  नहीं  माना  उन्होंने  यह  भी  नहीं  माना  है  कि  सरकारी  सेवा  से

 निवृत्ति  के
 बात

 अफसरों  को  2  वह  तक  किसी -  व्यापक  फर्म  में  न  लगाया  जाये  ।

 सुरक्षा  सेनाओं  को  रविवार  भर  अन्य  सरकारी  छुट्टियां  मिलनी  बंद  कर  दी  गई  है  और
 इसके  fac.  उन्हें .  कोई

 shears  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  मंत्री  को  इस  विषय
 फर  केन्द्रीय  सचिवालय  विशेषतया  क्लर्कों  असिस्टंट ों में
 असन्तोष  पाया  जाता  &  क्योंकि  पदावनति  तथा  व

 बे  चाहत  हे  कि  उनकों  सिंलक्दान  te  दिये  जायें  ।
 निष्ठता  सम्बन्धी  नियमों  से  उन्हें  हानि  हो  रहीं

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर  :  इस  समय  गृह-कार्य  मंत्री  के  समक्ष

 काय  स्थिति  से  परी
 बहुत  सी  कठिनाइयां है  |

 इनको
 aga  सी  समस्याओं  का  समाधान  करना  कोई  भी  गृह

 तरह  नहीं  fae
 सकता  जब  तक  उसे  प्रधान  मंत्री का  विश्वास  प्राप्त  नहों  तथा  अपने  दल

 का  पुरा  संगठन  और  संसद  का  सम्मान  प्राप्त  न  हो  ।  इसलिये  प्रधान  मंत्री  को  सभा  में  तथा
 देश

 को
 बताना  चाहिये किः  उन्हें  गृह-कार्य  मंत्री  पर  पुत्र  विश्वास  गृह-कार्य  मंत्री  पर  भी

 बह  दायित्व  है  कि  वह  सभा
 को  ae  बतायें  कि  ag  जिम्मेदारियां  प्रभावी  रूप  से

 वहन कर  सकते है  अथवा
 ?

 देश  की  सुरक्षा प्रश्न  नीति  प्रश्न  और  ही  sea  दल  प्रश्न
 यह  एसा  set  है  जिसके  लिये  सभा  क  सभी  वर्गों  को  गयी-कार्य  मंत्री का  समर्थन  करना

 विरोधी  दल  कांग्रस  दल  भी  आपात  काल  के  उपबन्धों  को  जारी  रखने  के  विरूद्ध

 इन  उपबन्धों :  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 के  लिये  प्रयोगों तो  समझ  में

 ot  संकता  है  परन्तु इन

 सकता  सीमावर्ती  क्षत्रों  में  आपात  को  जारी  रखना  तो  उचित  ay

 eel
 का  देश

 आर्थिक
 और

 राजनैतिक  असंतोष  को  दबाने  प्रयोग  समझ  में  नहीं आ
 सकता

 है  परन्तु
 दूसरे  राज्यों  में जारी  रखने  का  कोई  औचित्य  नहीं
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 7.0  1966  ख़ानदानों

 हरिश्चन्द्र

 में  प्रशासनिक  त्रुटियों  का
 वित्त  नहीं  करता  परतु भें  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  कहना  चाहत  उसे
 सोचा

 गया  कार्य
 आसाम-नहीं  उसे  न  केवल

 निर्माण
 संम्बन्धी

 समस्याओं  पर  विचार  करना  है  बल्कि  उसे  कार्यकारी  पहलू  तथा  संसदीय  ढांचे
 से

 भी

 विचारप्करना  अयोग  सभा  की  सहायता  बिता  यह  काय  नहीं  सकता  |  में  साइको

 आश्वासन  देता  हूं  कि  आरम्भ  से  ही  अयोग  इस  बात  पर  ध्यान  कि  अखबारों

 को  ना  में  इस  पर  व्यय  कम  आयोग  ने  fata  किया  है  कि  ae  जानकारी
 वाले  अधिक  से  अधिक  लोगों  से  erat  करेगा  जिससे  दृष्टिकोण  तथा

 नीति
 अपनाने  भें  उनके

 तय-प्रदर्शन  में  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।  में  सब  से  प्रार्थना  करूगा  कि  बे  से  मिले  और

 अपने  सुझाव  देकर  उसकी  सहायता  करे

 चौथा  पंचवर्षीय  योजना  में  विकास  द्वारा  बीस  लाख  नई  नौकरियां  निकलने  का  प्रस्ताव है
 यदि  कमंचारो

 हौं  तो
 उनका  अधिक  अच्छा  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  प्रशासनिक निक

 सुधार  आयोग
 अपना  काय  करेगा  परन्तु  उस  बात  का  कोई  कारण

 नहीं  है  कि
 गृह-किये

 मंत्रालय

 स्पष्ट  कांयं
 स्वयं  न  करे  प्रशासन  त्रुटियां  नहीं  है  ।  तकया  सरकार  को  दह  भी

 बताने  के  लिये  प्रशासनिक  आयोग  की  आवश्यकता  है  कि  पद  समय  पर  at  जाने  चाहिये  ।

 में
 1963

 से  अपने  दल  में  यह  कह
 रहा  हूं  कि  वह  भ्रष्टाचार  को  नीचे के  स्तर  पर  ही

 न  देखें ।  उन्हें  चाहिये
 कि  वह  ऊपर

 के
 स्तर

 पर  से  साफ  कह  और  फिर  देखेंगे
 कि

 नीचे  के

 स्तर  पर से  वह  स्वयं  साफ  कर  देंगे  |  मेने  दबोच  1963  में  श्री  नेहरू  से  भी  कहा  परन्तु  कुछ

 हो  नहीं
 पाया  ।  सन्ता नम  समिति  की  रिपोर्ट  के  बावजूद  भी  हम  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं  कर

 पाये  हैं
 ।

 यह  कहने  से  काम  नहीं  चल  जावेगा  कि  प्रशासनिक  सुधार  समिति  इन  amat पर  .  विचार

 करेगी  |.  तो  कहता  हूं  कि  कुछ  अन्तरिक  .  इन्तजाम  भी  तो  होना  चाहिये  ।  में  आसा  करता

 हूं  कि  wat  महिला  इस  पर  विचार  करेंगे  |

 जहां  तक  केन्द्र
 तथा

 राज्यों  के
 संबंध

 का  प्रश्न  है  में  कहना  चाहता  हूं  कि  मुख्य  मंत्री

 बहुत  महत्वपूर्ण
 व्यक्ति है  और  उन से  फरमां  करना  . तथा

 उनकी
 कठिनाइयों  को  समझना

 चाहिये  ।  परन्तु  केन्द्रीय  gore को  चाहिये  कि  उनका  नेतृत्व  करें  और  निर्णय  केन्द्र  के  होनें

 चाहिये  ।  परन्तु  अभी  थोड़  दिन  हुए  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  STR.  में  आकर  कह  दिया
 राष्ट्रपति

 तथा  प्रधान
 मंत्री

 को  कोई  हक  नहीं  है  कि  किसी  राज्य  मुख्य  मंत्री  के  fees  जांच  ज़र्रा

 बाद में  उन्होंने  ऐसा  कहने  पर  दु:ख  प्रकट  किया

 इसलिये  आपको  मुख्यमंत्रियों  के  मन  में  यह  बिठाना  है  कि  उनके  प्रति  पुरा  आदर  है  परन्तु

 उन्हें  भी  केन्द्र  के  प्रति  अपनो  जिम्मेदारी  को  समझना  चाहिये  और  एक  सर्व भारतीय '  दृष्टिकोण
 अपनाना  चाहिये  ।

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे में  मेरा  कहना  यह  है  कि  हम  ने  देखा  है  कि  उन्हें  सदा

 काबलियत  के  आधारपर  ही  नियुक्त  किया  है  अपितु  कुछ  अन्य  कारणों
 से  भी

 '  किया है  ।

 मुझ  आशा  हैकि  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार  करेंगे और  जो  आवश्यक  है  वह  करेंगे

 Shri  Yashpal  Singh  (Kairana) :  The  cry  for
 peace  should  be  put  an  end

 to  now.  Now  we  cannot  get  even  a  rifle  from  foreign  countries.
 Though.

 the  popula-
 tion  of  Denmark is  only  20  lakh  people  and  that  of  Holland  only  52  ‘lakh  people,

 yet  they  are  giving  aid  to  us.

 Shri  Nanda  has  done  good  things  in  the.battle  against  corruption  aad’  he  has

 sparated  fromthe  government  those  people  who  were  considered  10  be  piller  of

 the  country.
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 Demand  for  Grants  April  27,  1966

 [Shri  Yashpal  Singh]

 उप  Texet  महोदय  पीठासीन  हुए

 [  as  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair

 The  country  will  progress  when  the  inequality  will  be  removed.  Then  there
 would  be  honesty.  I  was  present  at  the  Karachi  Session  of  the  Congress  and  before
 the  Congress  in  194.7.  You  have  put  restrictions  on  the  land  holdings  but  have  done

 nothing  with  regard  to  urban  property.  There  should  be  a  similar  ceiling  on  urban

 holdings.  The  time  has  come  when  you  should  revise  your  policies.

 You  call  to  the  Rastrapati  Bhawan  and  entertain  people  from  Nagaland  and
 other  places  who  are  agitating  against  the  country.  The  same  people  indulge  in

 sabotage  activities  against  us.

 The  laborious  people  are  not  honoured  in  the  country.  Only  the  black  marke-
 teers  are  honoured.  We  call  dhobi  who  cleans  clothes  a  low  man  and  the  man  who

 makes  clothes  dirty,  as  belonging  to  a  high  caste.  The  country  cannot  progress
 unless  people  who  want  to  serve  people  come  forward.

 It  is  strange  that  C.I.D.  people  still  note  our  speeches  there  is  much  talk  of

 secularism  these  days.  We  should  live  like  brothers  here.  We  should  view  pro-
 blems  of  the  country  from  a  higher  angle.

 Ifyou  want  democracy  to  survive  here  you  will  have  to  form  a  national  govern-
 ment.  Congress  is  not  the  sole  repository  of  the  talent  of  the  country.

 The  old  bureaucratic  procedures  should  change.  I  know  of  a  case  when  an

 application  for  licence  of  an  arm  by  an  M.L.A.  was  rejected  on  the  plea  than
 the  application  was  not  recommended  by  the  collector  of  the  district.  These  things
 should  go  now.

 We  should  create  an  impression  here  when  everyone  may  consider  himself
 be  the  ruler  and  defender  of  this  country.

 The  country  can  be  built  only  by  the  formation  of  character  by  the  people.
 The  country  can  be  developed  by  character-building  and  body-building.
 Unless  and  until  Pakistan  and  China  are  paid  in  their  own  coins,  the  country
 cannot  be  saved.

 I  would  again  request  the  government  to  revise  its  policies.

 श्री  यामलाल  सर्राफ  तथा  :  में  गृह-मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का

 समधन  करने  खड़ा  हुआ  ह  मुझे  1947  से  1962  तक  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  सम्पर्क  में  आने

 का  अवसर  मिला है  ।  इस  मंत्रालय के  मंत्री  बड़े  बड़े  व्यक्ति  हुए  है  जसे  कि  सरदार  वल्लभ

 भाई  उस  समय  जो  भी  बात  केन्द्रीय  सरकार  कहती  की  उसे  कोई  राज्य  सरकार  टाल

 नहीं  सकती  थी  ।  साथ  हो  उस  समय  गृह-काय  मंत्रालय  को  केन्द्र  के  बाकी  मंत्रालयों  का

 सहयोंग  प्राप्त  होता  था ।  परन्तु  दुःख  से  कहना  पड़ता  है  कि  आज  यह  बात  नहीं है  ।

 प्रधान  खाद्य  मंत्री  तथा  अन्य  मंत्रीयों  के  सामने  समस्या  परन्तु  गृह-काय  मंत्रालय

 को  समस्या  सब  से  अधिक है

 अभी  पाकिस्तान  से  खतरा  समाप्त  नहीं  हुआ  चीन  भी  हमारे  पीछे  पड़ा  हुआ  है  ।

 मेंने  1962  में  विदेश  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  बोलते  हुए  कछ  बातों का  जिक्र

 किया  था  परन्तु  उन  पर  कुछ  भी  नहीं  हुआ  हालांकि  श्री  नेहरू  उस  समय  यहां  थे  और  मेरी

 बात  सुन  रहे  सरकार  का  यह  कत्तव्य  है  कि  देश  को  विदेशी  हमले  से  सुरक्षित  रखें
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 7  1888  अनुदानों की  मांगें

 सरकार  भष्टाचार  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  परन्तु  हमें  यह  भी  देखना  चाहिये

 कि
 इस

 कोय  में  हम  सरकार
 को

 कितना  सहयोग  दे
 रहे  है

 ।

 के  asa  से  पड़ता  हैकि  श्री  नन्दा  उन  बातों  से  पीछे  हट  रहे  है  जो  यह  पहले

 कहू  चुके  मुझे  पता है  कि
 उन  पर  जोर  दिया  जा  रहा

 जम्मू  तथा  asa  में  तो  परिस्थिति  पहले  से  खराब  होती  जा  रही
 है  ।  पाकिस्तान  के  साथ

 गत  युद्ध  में  78,000  व्यक्ति  दूसरो  ओर  चले  गये  थे  और  अब  आये  उनमें  10,000

 तो  ऐसे  हैं  कि  उन्होंने  आक्रमणकारियों  का  साथ  दिया  था
 ।

 और  उनके  साथ  अत्याचार

 किये  उनमें एक  एम०  एल०  ए०  है  तथा  एक  एम०  एल०  सी०  यह सारों  बाते  केन्द्रीय

 सरकार  को  बता  दी  वहां  के  आयुक्त  तथा  पुलिस '  सुप्रिन्टेन्डेंट  ने  भी

 अपनी  अपनी  रिपोर्ट  में  लिखि  है  परन्तु  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  मैं  पुछना  चाहता

 हूं  कि  क्यों  नहीं  उस  पर  कार्यवाही  की  गई  ।  में  उन  सैनिकों  तथा  खुफिया  विभाग  क  लोगों
 को

 बधाई  देता  हूं  जिन्होंने  पूछ
 में  5  जासूसों  को  पंकड़ा  ।  परन्तु  उनके  विरूद्ध  भी  कोई

 वाही  नहीं  को  राज्य  सरकार  के  अधिकारी  जिनके  विरूद्ध  कार्यवाही  करेने
 को  कहते

 क्या  उनके  विरूद्ध  कार्यवाही  की  जाती  है  ?  जो  लोग  पाकिस्तान  से  लौट  रहे  हैं  उन्हें  रों
 के  लाइसेंस  दिये  जा  रहे  कल  वह  उन से  हम  को  ही  आप  ऐसी  स्थिति  कितने  दिन

 तक़  सहन  करेंगे ?

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  के  प्रति  मेरा  पुरा  आदर  है  परन्तु  उनके  अब  भाषणों  से  ag  दिखाई

 देता  है  कि  ae  काण्मीर के  बारे में  अपने  होती  बदल  रहे  इस  से  हमें  चौकस  रहना

 यदि  जम्मू-काश्मीर  में  कोई  मजबूत  सरकार  होती  तो  वहां  घुसपैठिया आ  ही  नहीं  सकते  थे

 और  वहां  कोई  आक्रमण  होता  ही  नहीं  ।  आज  भी  शरणार्थियों  के  भैंस  में  पाकिस्तान  से  घुसपै लिये
 आ  रहे

 में  बिना  डर  से  यह  सकता  हूं  कि  खुशी  गुलाम  मुहम्मद  अपनी  थोडी  बहुत  त्रुटियों  के

 बावजूद  भी  एक  देश  भक्त  है  ।

 हमें  आज  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  कोई  भारत-सम्यक  आधार  दिखाई  नहीं  देता
 ।  यह

 काय  यदि  कोई  कर  सकता  है  तो  वह  बाली  गुलाम  मुहम्मद  तथा  श्यामलाल  सर्राफ  ही  कर

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 Mr,  SPEAKER  in  the  Chair

 में  को  हाथी से
 प्रार्थना  करूंगा  कि  यदि  वह  वहां  भारत-सैनिक  आधार  स्थापित  नहीं  कर  सक

 तो  एक  दिन  सारा  देश  आग  की  लपटों  में  दिखाई  देंगी

 Shri  Lahri  Singh  (Rohtak)  :  There  arc  riots  in  Bengal  and  Kerala  as
 other  places  the  army  has  been  called  to  quell  the  rioters.  It  is  all  because  there  is
 no  initiative  in  the  government.  The  government  is  not  realistic.  These  days  the
 same  canditions  are  appearing  as  appeared  at  the  time  of  downfall  of  Mughal
 Empire.  Infiltrators  are  coming  into  the  state  in  large  numbers.  Now  everybody
 believes  that  the  Home  Minister  cannot  save  the  country.

 The  demand  of  the  people  in  Nagaland  and  Mizo  hills  is  the  same  as  was  the
 demand  of  the  people of  Maharashtra  and:Andhra  Pradesh.  We  should  recognise
 that  the  Congress  Party  should  not  think  that  you  can  solve  the  problem  of  Mizo
 land  by  killing  the  3  lakh  Mizos:

 Tn  Puniab  people  demanded  Punjabi  Suba  and  Haryana  on  the  lines  of  what
 had  been  done  in  Andhra  and  Maharashtra.  By  appointment  of  the  Commission

 there,  government  has  tried  to  create  quarrel  between  the  people  there.  After  all
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 Vaisakha  भ  $888:(Gaka)

 [Shri  Lahri  Singh]

 this  parliament  in  1957  created  a  Punjabi  region  and  Hindi  region  after  consulting
 the  Punjab  Government.  Why  then  the  same  thing-was  not:  done-this  The

 government  consulted  neither  the  Akalis  nor  us  and  appointed  a  :commission.

 Why  do  the  Government  want  this  quarrel  to  be  enacted  between  us.

 1  proposed  Haryana  there  would  be  only  4  to  5  districts. Why  do  not  yeu  merge
 certain  districts  of  U.P.  into  proposed  Haryana?  There  has  alredy  been  an  agita-
 tion  in  Delhi  on  29th  instant  that  some  areas  of  U.P.  might  be  merged  to  Dethi.

 There  has  been  confusion  in  the  policies  of  the  government  doing  the  last  18

 years.

 Our  Government  is  not  following  a  realistic  policy.  Confusien  is.  prevailing

 everywhere  in  the  country  due  to  the  weak  policies  of  the  Government.  There  had
 already  been  Punjab  and  regions  which  were  carved  out.  of  the  existing  Punj

 in  1957  with  due  approval  of  Parliament.  It  would  have  been  better  had  the  Govern-
 ment  converted  these  regions  into  fullfledged  states  with  minor  ‘adjustments
 here  and  there.  By  setting  up  a  commission,  Government,  have  given  a  state

 to  both  these  parties  to  fight  among  themselves.  One  connot  understand  why
 Government  did  not  adhered  to  the  demarcation  of  1957  and  set  up  a  Commi-

 ssion  for  the  division  ef  Punjab  without  consulting  the  concerned  parties.  It

 seems  that  Government  is  very  much  anxious  for  the  formation of  these  states
 that  the  minister  delivered  speeches  in  favour  of  this  without  even  waiting  for  the

 report  of  the  Punjabi  Suba  Committee.  This  commission  should  be  disbaned.

 Government  should  follow  a  realistic  policy  and  merge  few  districts  of  Rajasthan
 and  Western  Uttar  Pradesk  with  the  proposed  Harayana  State.

 Corruption  has  assumed  preat  heights.  What  is  even  worse,  the  corrupt  official

 have  approach  upto  high  level  with  the  rsult  that  no  action is  taken  against  them.

 This  isa  fact  that  corrupt  Chief  Ministers  have  been  removed  from  the  vari-

 ous  States  but  no  enquiry  has  been  held  thereafter,  the  respective  Ghief  Ministers

 still  have  hold  in  tneir  states.

 Government  snould  try  to  understand  the  problems  of  Adivasis  and  Mizos.

 They  should  also  try  to  understand.  the  problem  of  Kashmir  and  if  necessary  the

 present  Government  of  Kashmir  should  be  changed.

 Goonda  element  is  gaining  upper  hand  in  Delhi  the  Capital  of  the  Country.
 These  goondas,  too,  have  approaches  upto  high  level.  People  dare  not  goto  the

 courts  for  giving  evidence  against  the  Goondas  because  of  intimidation. All
 this

 is  happening  even  in  the  capital  of  the  country  but  nobody  takes  care.  Ultimately
 left  communists  and  other  parties  will  be  blamed  for  all  that

 is  happening.

 D.I.R.  is  being  misused  Government  take  recourse  to  that  even  for  pretty
 matters.  More  ever  it  has  breeded  corruption. It  should  be  revoked.

 *संयुक्त  राज्य  अमेरीका  के  साथ  जोखिम  प्रत्याभूति  करार

 निसार  GUARANTEE  AGREEMENT  WITH  U.S.A.

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  I  raised  this  point  in  Starred है  Question
 also  in  December.  The  hon.  Minister  did  not  reply  at  that  time  also.

 आधे  घंट  की  चर्चा  ।

 **Half-an-hour  discussion.
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 7  1966  व्यक्त  राज्य  अमरीका  के  सथ  जोखिम

 प्रत्याशी  करार

 The  Risk  Guarantee  Agreement  was  signed in  1957  withiU.8:A.  under  Article

 41  3.01  U.S.  Mutual
 Security  Act,  1954.  The  relevant

 portion.of
 tbat  Act.  should

 have  Deen  incléded  in  the  Agreement  in  order  to  make  it  clear.  It  would  have

 been  better  had  this  Atticle  419  of  U.S.  Security  Act;  beer  placed  before  tne

 House.

 Tte  U.5:  Mutaab  Security  Act  and  the  system  of  :gearantee  was  designed
 to  spread  ‘the  system  of  capitalistic  civilization  economy  all  over  the  World.  In  one
 of  ‘his  speeches  Mr.  Kennedy  had  stated  that  the  Act:  armed  at  creating  favourable

 climate  for  private.  capital

 The  whole  system  of  guarantee  provides  for  sending  foreign  exchange  to  Ame-
 rica  and  thwarting  our  programme  of  nationalisation  etc.  How  our  policy  of  socia+
 lism  15

 compatible
 with  the  Scheme  of  guarantee?  It  is  strange  that  while  we  had

 entered  into  Risk  Guarantee  Agreements  with  U.S.A.  no  such'agreements  have
 been  signed  with  Japan  and  West  Germany  more  particularly  with  U.K.  whose

 Ourc  standard  of investment  in  our  country  is  much  more  than  that  of  America

 living-has.  fallen  down  as  compared  to  the  Atlantic.  countries  during  the  last

 1g  .years

 From  the  book  ‘United  States-Lazin  American  Relations’  meant  for  the  infor-

 mation  ofthe  Senate,  it'is  learnt  that  the  U.S.  capital  in  Latin  Ametica  allied
 itself  with

 reactionary
 fonces  and

 thwarted  the  advance.  of
 the  progressive

 forces.

 Our-defence  on:U.S:A:  is
 increasing

 in  the:  matter  cf  food  imports,  economic
 assistance  and  capital.  If  it  is  not  checked in  time,  socialism  and  sovereignty
 of  the  country  will  be  imdanger.  I  will;  therefore  request  the  Government  to  bring
 basic  changes in  the  policy.

 Shei  Siddheshwar  Prasad  (Nalanda) :  Whether  the  Government  would

 lay  on  the  Table  of  the  House.  details  regarding  terms  and  conditions  attached  to
 the  U.S.  Capital  and  also  capital  invested  by  other  countries  in  India

 ?

 I  would  also  like  to  know  the  decison  taken  by  Government  on  the  recommenda-
 tion.  of  the  Public  Accounts  Committee  and  Estimates  Committee  for  getting  the

 approval  of  the  House:  whenever  loans  are  taken  from  foreign  countries.

 थी  वित्त
 मंत्री

 सचिन्द्र
 चौधरी )  :

 जिन  तीन  जोखिम  प्रत्याभूत  करारों  पर  अमरीका  के

 साथ  हस्ताक्षर  किय  गये  है  वास्तव में  वे  प्रत्या भूति यां  अमरीका  सरकार ने
 अपने

 नागरिकों
 को

 कीं  जो  भारत  से  निजी  तौर  पर
 गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  पूंजी  लगाना  चाहते  :  ये  करार

 1957,  1959  और  1966  में  किये  गये

 TTA  करार  में  यह  व्यवस्था  है ंकि  यदि
 गर सरकारी

 क्षेत्र  में  काम  करने  वालें  किसीਂ

 रिकी  नागरिक  को  अपने  धन  को  विदेशी  मुद्रा  में  परिवर्तन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 तो  उस  नागरिक  के  प्रति  अमरीका की  सरकार  जिम्मेदार  होगी ।  परन्तु  अमरीका  सरकार वह

 रुपये  के  रुप  में  भारत  में  बचें  कर  सकेगी  |

 सरे  करार  पर  7  दिसम्बर  1959  को  हस्ताक्षर  किये गये  थे  ।  इस  करार  में  अमरीकन

 नागरिकों  को  भारत  में  संपत्ति  हरण  के  विरूद्ध  प्रत्याभूत  दी
 गई
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 तीसरा  करार  2  फरवरी  1966  को  किया  गया  ari  इस  करार  में  अमरीका  सरकार  दारा

 अपने  नागरिकों  को  उपद्रव  और  अन्य  प्रकार  कें  जोखिम  के  विरूद्ध  प्रत्याभूति  दी  गई  है  ।

 इन  करारों में  बताई  गई  सभी
 प्रत्या भू  तियां

 अमरीका  की  सरकार  ने  अपने  नागरिकों  को

 दीहै  जो  भारत  में  धन  लगाना  चाहते  भारत  सरकार  अपने  उद्देश्यों  की  fa  अपने  देश

 के  अपने  उद्योग  तथा  लोगों  की  सहायता  के  लिये  अमरीका  के  नागरिको ंसे  करार

 करेगी  ताकि  वे  यहां  आकर  हमारे  लाभ  के  लिये  काय  करे  न  कि  की  सरकार के  लिये

 ह  ठोक
 है  कि

 धन  लगाने  वाला  अपने  मुनाफे  को  ध्यान  में  रखेगा  परन्तु  यह  परीक्षा  की
 बात  है

 कि  भारत  इनसे  कितना  लाभ  उठाता  है  और  कितना  कम  धन  देश से  बाहर  जाता  में  यह

 बत  देना
 चाहता  हूं  कि  आमतौर  पर

 हम
 विदेशियों  को  व्यापार  तथा  वाणिज्यिक

 विधियों  में  भाग  नहीं  लेने  देते
 उनको

 केवल  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  कहा  जाता

 उद्योग  स्थापित  करने  सम्बन्धी  आवेदन  पत्र  को rq  तरह  जांच  की
 जाती है

 कि  क्या  ag  विशेष

 उद्योग  स्थापित  करना  हमारीਂ  आवश्यकताओं  के  अनुसार  होगा  |

 अनाज  का  आयात  aa  किया  जाता  है  जबकि  एसा  करना  आवश्यक  होता  ।  हम  इस
 बात

 के
 लिपे  सभो

 सीमा
 प्रयास  कर  रहे  जिसमे  कि  हमे  अनाज  का  आयात  न  करना  पड़  ।

 इसी
 कारण  हम  देश  उकेरा  के  कारखानें  लगाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हें  ।  विदेशी  से  ath

 के  कार बातें  and  का  fata  देश में  अनाज  का  उत्पाद  बढ़ाने  तथा  आयात  पर  निकलता

 समाप्त  करनें  के  लिये
 a

 लिया  गया  ठीक  है  कि
 तीसरी

 योजना  में  हमने  प्रगति

 नहों  को
 है

 जितना  हमें  करनी  चाहिये  थी  परन्तु  इसका  यह  अथ  नहीं  कि  वित्तीय  सहायता  तथा

 कण  लेने  को  आवश्यकता  ही  नहीं  रही  ।  जो  व्यक्ति  काय  करेगी  उससे  गलती  भी  होगी  ।

 लोक  लेखा  समिति  तथा  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिशों  पर  पूरी  तरह  विचार  किया  जाता

 ।

 गर-सरकारी  विदेशी  पूजी  अब  तक  99  उद्योगों  में  लगाने  दी  गई  अधिक लाभांश
 पूर्व

 ी

 पर  व्याज  और  सहयोंग  की  सीमा  के  बारे  में  इन  समझौतों  का  परीक्षण  सरकार  द्वारा  किया

 जाता  केन्द्रीय  सरकार  इन  समझौतों  का  अनुमोदन  तभी  करती  है  जब  यह  हमारी  . Sist Ima HTSARATSTT

 थादेश  के  हितों  के  अनुकूल  a

 देश  कठिन  परिस्थितियों  से  गूजर
 रहा  है  फिर  हम  भीख  नहीं  मांग  @  है

 बल्कि  केवल  ऋण  के  लिये  बातचीत  कर  रहे  में  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  और

 इन  दादों  के  साथ  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं

 इसके  पंचायत  लोक-सभा  गर्वनर  28  1966/8  1888  ग्यारह  बजे

 के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  thon‘adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Thursday  April  28,  1966/

 Vaisakha  8,  1888  (Saka)
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